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भारतीय संविधान सभा 
शनिवार, 3 सितम्बर सन्‌ ॥949 ई. 


भारतीय सविधान-सभा, कास्टीट्यूशन हाल नई दिल्‍ली में प्रातः 9 बजे, 
उपाध्यक्ष महोदय, श्री वी.टी. कृष्णमाचारी के सभापतित्व में समवेत हुई। 


संविधान का मसौदा-€ जारी ) 
सप्तम अनुसूची--( जारी 2 
सूची 3 (समवर्ती सूची ) प्रविष्टि 2-क 


“उपाध्यक्ष ( श्री वी.टी. कृष्णमाचारी )) अब हम समवर्ती सूची की प्रविष्टि 
2-क पर विचार करेंगे। 


*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल : मुस्लिम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं 
अपने संशोधन संख्या 290 में एक शाब्दिक परिवर्तन करने के लिए आपकी अनुमति 
चाहता हूं। श्री कामत ने संशोधन संख्या 289 को उपस्थित किया है। मैं अगली 
प्रविष्टि को उपस्थित करना चाहता हूं और उसमें एक साधारण शाब्दिक परिवर्तन 
करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। मैं यह जानता हूं कि यह संशोधन 
स्वीकार नहीं किया जायेगा और इस पर विचार तक नहीं किया जायेगा। इसलिये 
इस संशोधन को सुगढ़ बनाने में कोई हानि नहीं है। क्‍या मैं आपकी अनुमति से 
“बलपूर्वक सरकार का तख्ता उलटने” शब्दों के स्थान पर “राज्य की सुरक्षा” 
शब्दों को रख सकता हूं? “राज्य की सुरक्षा” पदावली अधिक उपयुक्त पदावली 
है और यह परिवर्तन भी केवल शाब्दिक परिवर्तन ही है। 


“उपाध्यक्ष: जी हां। 
*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमदः श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि.... 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बम्बई : जनरल): श्रीमान्‌, क्‍या मैं अपने 
मित्र के विचारार्थ यह सुझाव रख सकता हूं कि यदि वे इन शब्दों को अर्थात्‌ 
“विधि के अधीन स्थापित सरकार की स्थिरता से संसक्त” शब्दों के स्थान में 
“राज्य की सुरक्षा से संसक्त” शब्दों को स्वीकार कर लें तो मैं उनके संशोधन 
को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, क्‍योंकि मैं यह देखता हूं कि हमने सूची । 
की संशोधित प्रविष्टि 3 में इसी भाषा को प्रयोग किया है। हमने उसमें “भारत 
की सुरक्षा” पदावली रखी है। मैंने जिन शब्दों का सुझाव रखा है उनसे यदि मेरे 
मित्र को संतोष हो जाता है तो मैं उनके संशोधन को स्वीकार करने के लिये 
तैयार हूं। 
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*थ्री नज़ीरुद्रीन अहमद: में डॉ. अम्बेडकर का आभारी हूं, किन्तु मैं भी 
उपाध्यक्ष महोदय से बिल्कुल यही परिवर्तन करने के लिये आज्ञा मांग रहा था। 


भयाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: आप की शब्दावली भिन्‍न थी। 


*शथ्री नज़ीरुद्रीन अहमद: में एक संशोधित संशोधन उपस्थित करने जा रहा 
था और वह अक्षरश: उसी प्रकार है जिसका अभी डॉ. अम्बेडकर ने सुझाव रखा 


है। 


“माननीय डॉ. बी,आर., अम्बेडकर: तब उसके सम्बन्ध में कुछ कहना ही 
नहीं है। यदि मेरे माननीय मित्र अपने संशोधन को उसी रूप में उपस्थित करें 
जिस रूप में मैंने उसे प्रस्तुत करने का सुझाव रखा है, तो मैं उसे स्वीकार करने 
के लिए तैयार हूं। 


*थ्री नज़ीरुद्दीने अहमद: मुझे अपना संशोधन अवश्य ही उपस्थित करना 
चाहिये। 


*उपाध्यक्ष: चूकि डॉ. अम्बेडकर उसे स्वीकार करने जा रहे हैं; क्‍या यह 
आवश्यक है कि माननीय सदस्य महोदय उसे उपस्थित करें और उस पर बोलें? 


*श्री नज़ीरुद्दीन अहमद: यदि मेरे माननीय मित्र इसे स्वीकार नहीं करते कि 
मैं एक ऐसे संशोधन को उपस्थित करने जा रहा हूं जो उनके विचारों के अनुरूप 
है और एक सही संशोधन है, तो इसका कोई इलाज नहीं है किन्तु मैं अपना 
संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं। 


श्रीमानू, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“सूची | (छठा सप्ताह) के संशोधन संख्या 24 में सूची 3 की प्रस्तावित 
नवीन प्रविष्टि 2-क में “इक्रांधाए ण॑ 00एथगाशा (सरकार की स्थिरता) ' 
शब्दों के स्थान पर “$८८एा9 ० 06 $8० (राज्य की सुरक्षा)' शब्द रखे 
जायें।” 

“सरकार की स्थिरता” पदावली उपयुक्त पदावली नहीं है। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: में इस संशोधन को स्वीकार कर रहा 
हूं, इसलिये मेरे विचार से इस सम्बन्ध में किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। 


*भ्री नज़ीरुद्रीन अहमद: में यह जानता हूं। किन्तु यह सभा को भी बताना 
है। मैं केवल एक दो शब्द कहूंगा। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने जिस नवीन प्रविष्टि 
का अर्थात्‌ जिन “सरकार की स्थिरता से संसक्‍्त कारणों के लिए निवारक निरोध” 
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शब्दों का प्रस्ताव रखा है उस प्रसंग में “सरकार की स्थिरता” शब्द अस्पष्ट हें। 
“सरकार” और “राज्य” में अन्तर हे। 


*पाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकरः इसी कारण मैंने इसे स्वीकार किया है। 


*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमदः किन्तु श्रीमान्‌, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 
उन्होंने इसे किस कारण स्वीकार किया हे। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः में यह कह चुका हूं कि “राज्य की 
सुरक्षा” पदावली यथोचित पदावली है। इसलिए इस सम्बन्ध में किसी तर्क की 
आवश्यकता नहीं है। 


“उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य महोदय ने जो संशोधन उपस्थित किया है वह 
40382 किया जा चुका है। इसलिये अब विस्तृत तर्क प्रस्तुत करने की आवश्यकता 
नहीं है। 


*श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः किन्तु सभा को यह सूचित किया जाना चाहिये। खराब 
मसौदे को रोशनी में लाने से इतनी घबड़ाहट क्‍यों होती है? बात यह है। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: यदि मेरे यह स्वीकार करने से कि मैंने 
गलती की हे मेरे माननीय मित्र को संतोष हो जाये तो मैं यह स्वीकार करने के 
लिये तैयार हुं। 


*श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः इसे केवल सभा को ही न जानना चाहिये बल्कि 
सभी लोगों को जानना चाहिए। मसोदे में “सरकार की स्थिरता” शब्द है। उनसे 
मंत्रिमंडल की अस्थिरता भी अभिप्रेत हो सकती है और इस कारण विपक्षी दल 
के लोग बन्दी भी बनाये जा सकते हें। 


*पाननीय डॉ. बी,आर., अम्बेडकर: अच्छी बात है, हमने गलती की हे। क्‍या 
यह काफी हे? 


“उपाध्यक्ष: मेरे विचार से और कोई संशोधन नहीं है। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद (बिहार : जनरल): मैं इस संशोधन पर बोलना चाहता 
हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मसौदा समिति के सभापति महोदय ने जिस नवीन प्रविष्टि 
का प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में कुछ शब्द बोलने के लिये मैं अपने स्थान 
से उठा हूं। 

इस प्रविष्टि से भारत सरकार को विधि के अधीन स्थापित राज्य की सुरक्षा 
के हित में तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने और समुदाय के लिये अत्यावश्यक 
संभरणों और सेवाओं को बनाये रखने के लिये लोगों को निरुद्ध करने की शक्ति 
प्राप्त हो जाती हे। 


केन्द्र को जो शक्ति प्रदान की गई है वह एक बहुत ही सीमित शक्ति है। 
निवारक निरोध के अतिरिक्त भारत सरकार को उस समय तक कोई शक्ति प्राप्त 
नहीं है जब तक कि स्थिति इतनी न बिगड़ जाये कि आपात सम्बन्धी उपबन्ध 
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[ श्री ब्रजेश्वर प्रसाद] 


प्रयोग में लाये जा सकें। किसी शरारत को आरम्भ में ही समाप्त कर देने के 
लिये भारत सरकार को अधिक शक्ति दी जानी चाहिये थी। यदि भारत सरकार 
का यह विचार हो कि बिना उसके सहयोग अथवा सहायता के किसी राज्य की 
सरकार प्रभावपूर्ण ढंग से अराजकता को फैलने से नहीं रोक सकती तो उसे कदम 
उठाने और स्थिति को अपने हाथ में लेने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये। उसके 
क्षेत्राधकार को परिसीमित करना मूर्खता ही है विधि और व्यवस्था को सशक्त तथा 
सुदृढ़ बनाने के लिये यह आवश्यक है कि सार्वजनिक-व्यवस्था की सुरक्षा के 
सम्बन्ध में समवर्ती अधिकार हों। यदि हम यह चाहते हैं कि आपात सम्बन्धी उपबन्ध 
अभी प्रयोग ही में न आयें तो यह आवश्यक है कि हम केन्द्र के क्षेत्राधिकार 
को अधिक विस्तृत बनायें। जब कभी यह प्रश्न उपस्थित हो कि विधि और व्यवस्था 
बनाये रखने के मार्ग पर चला जाये अथवा प्रान्तीय स्वशासन बनाये रखने के मार्ग 
पर तो हमें पहले मार्ग का अनुसरण करने में कोई संकोच न होना चाहिये। 


मुझे खेद है कि मैं श्री कामत से इस प्रसंग में भी सहमत नहीं हूं। उन 
का राजनैतिक सिद्धान्त वास्तव में व्यक्तिवाद और दार्शनिक अराजकतावाद का विचित्र 
सम्मिश्रण है। इन दोनों वादों का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। समूहवाद 
की शक्तियां इतनी प्रबल हो गई हैं और निरन्तर इतनी प्रबल होती जा रही हैं 
कि कोई भी राजनीति प्रेमी, जब तक कि वह एक काल्पनिक जगत में न रहना 
चाहे, व्यक्तिवाद और दार्शनिक अराजकतावाद के प्रवर्तक मिल और बेकुनिन की 
मौखिक प्रशंसा भी न करेगा। 


*उपाध्यक्ष: अब मैं इस संशोधन पर मत लेता हूं। प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची । (छठा सप्ताह) के संशोधन संख्या 24 में, सूची 3 की प्रस्तावित 
नवीन प्रविष्टि 2-क में “इक्रांतराए ण 057एथगाशा (सरकार की स्थिरता) ' 
शब्दों के स्थान पर “$८८प्ग9 ० 06 $४० (राज्य की सुरक्षा)' शब्द रखे 
जायें।” 


संशोधन गिर गया। 


*ग्राननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमानू, संशोधित रूप में संशोधन पर मत 
लिया जाना चाहिये। सूचना-पत्र में जिस रूप में वह उल्लिखित है उस रूप में 
उस पर मत नहीं लिया जाना चाहिए। 


*उपाध्यक्ष: अब मैं संशोधन संख्या 24 पर उस रूप में मत लेता हूं जिस 
रूप में डॉ. अम्बेडकर ने उसे संशोधित किया हे। प्रस्ताव यह है कि; 


“सूची-3 की प्रविष्टि-2 के पश्चात्‌, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये: 


“24, 26एशआएए८ तशा।णा [(ण 7023505 ०07९266 ज्ञात ॥6 5९८प्ग9 0 6 
9796 व 6 7रभाऑाशाक्षाएर एण 9प्जी९ "व भाव 5स'ण०25 ण' 5प्ए॥08 ९55९ 
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(2-क राज्य की सुरक्षा से, सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने से अथवा समुदाय 
के लिये अत्यावश्यक संभरणों और सेवाओं को बनाये रखने से संसकत 
कारणों के लिये निवारक निरोध, ऐसे निरुद्ध व्यक्ति।) 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
प्रविष्टि >>-क, संशोधित रूप में समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


प्रविष्टि 3 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं किः 


“सूची 3 की प्रविष्टि 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये: 


“3, [२0०३४ #0ण07 णा6 996 0 भाणगीश' 9906 0 (5005, 80ट८प5260 9श- 
8075 34 92808 5फ्)]०2८९८१९ ० छाट्एथा।ए€ १8शा।णा गण 7९3505 59९९ॉगि९१ 
गा शा।ज 2-0 0 05 ॥8., 7 


(3. कैदियों, अभियुक्त व्यक्तियों तथा इस सूची की प्रविष्टि 2-क में 
उल्लिखित कारणों से निवारक निरोध में किये गये व्यक्तियों का एक 
राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना।) 


*थ्री नज़ीरुद्रीन अहमद: में संशोधन संख्या 29] को नहीं उपस्थित कर रहा 
हूं। 

“उपाध्यक्ष: संशोधन संख्या 292। संशोधन के प्रस्तावक उपस्थित नहीं हैं। इस 
लिये यह संशोधन नहीं उपस्थित किया जा रहा हे। 

मैं डॉ. अम्बेडकर के संशोधन पर मत लेता हूं। प्रस्ताव यह है कि: 

“सूची 3 की प्रविष्टि 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये: 


“3, [२0०३ #ण7 ०6 996 0 भाणगाीश' 9902 0 (5005, 302८प5260 9श- 
85075 ाव 92503 5फप7)]०८९८१९ ० छञाट्एथाए€ १6शा7।णा गण 7९3505 59९०९ॉाग९१ 
वा शा। 2-0 0 ही$ [॥8., 7 


(3. कैदियों, अभियुक्त व्यक्तियों तथा इस सूची की प्रविष्टि 2-क में 
उल्लिखित कारणों से निवारक निरोध में किये गये व्यक्तियों का एक 
राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना।) 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
प्रविष्टि 3, सशोधित रूप में समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 
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प्रविष्टि 4 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“सूची 3 की प्रविष्टि 4 से (ता हाल गार्फकगाए ऋब्लील्त गा एक्वा। ते एच्का 
[रण पाठ क्ाझ $ल००१०८ (प्रथम अनुसूची के भाग | या भाग 2 में इस समय 
उल्लिखित)' शब्द और अंक निकाल दिये जाये।” 


“उपाध्यक्ष: इस प्रविष्टि के सम्बन्ध में अन्य कोई संशोधन नहीं है। 
मैं इस संशोधन पर मत लेता हूं। प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची 3 की प्रविष्टि 4 से (ता धाढ गार्फगाए ऋब्लील्तव गा एक्ा। त एच्का 
[पर ण पाठ क्ाझ $ला०१०८ (प्रथम अनुसूची के भाग | या भाग 2 में इस समय 
उल्लिखित)' शब्द और अंक निकाल दिये जायें।” 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 

“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है किः 

“प्रविष्टि 4, संशोधित रूप में सूची 3 का अंग बना ली जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


प्रविष्टि 4, संशोधित रूप में, समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


प्रविष्टि 5 


“उपाध्यक्ष: श्री कामत अपनी जगह पर नहीं हैं। उनके नाम से जो संशोधन 
था वह (अर्थात्‌ संशोधन संख्या 293) उपस्थित नहीं किया जाता। 


प्रविष्टि 5 समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 
प्रविष्टि 6 


*डॉ. पी.एस. देशमुख (मध्य प्रान्‍्त और बरार : जनरल): श्रीमान्‌, मैं यह 
प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि: 


“सूची 3 की प्रविष्टि 6 में, #रशथि।॥5 (शिशु)' शब्द के पश्चातू ट्व्वाठ बात 
एाणवलांगा ण वल्ापरा० गाव क्रशावणा०त दां।वाला 26 ए0पा (निरश्रितों तथा 
परित्यक्त शिशुओं और युवकों का पोषण और रक्षण)' शब्द रखे जायें।” 
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अथवा, विकल्पत: 
“सूची 3 की प्रविष्टि 6 में, #राशथा5 (शिशु)' शब्द के पश्चात्‌ फकाणब्लांगा 


ण गां।वाठ04 भाव ए४णपगा ब8भा।5 ९5एण्रात्राणा भाव ब९क्ारऊ गातव! भाव 
74279| 302700772०॥ (शोषण और नैतिक तथा भौतिक परित्यजन से 
शैशवावस्था तथा युवावस्था का रक्षण)' शब्द रखे जायें।” 


श्रीमानू, ऐसे शिशुओं और बालकों के पोषण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध 
में जिनके शोषण की अथवा नेतिक अथवा भौतिक परित्यजन की सम्भावना हो 
यह मेरा दूसरा प्रयास है। पिछली बार मैंने इस आशय का एक संशोधन उपस्थित 
किया था कि इस प्रविष्टि को संघ की अनन्य शक्तियों की सूची में स्थान दिया 
जाये। यह कहा जा सकता है कि यह विषय केन्द्र के अनन्य क्षेत्राधिकार में 
सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। मैंने अब इसे सूची 2 में प्रविष्टि करने का 
प्रस्ताव रखा है ताकि इसके सम्बन्ध में राज्यों को और केन्द्र को समवर्ती क्षेत्राधिकार 
प्राप्त हो। यह भी कहा जा सकता है कि “शिशु और अवयस्क” शब्दों में मेरे 
प्रस्ताव का आशय आ जाता है और मूल मसौदे की प्रविष्टि 6 के अधीन बच्चों 
और युवकों के लिये बहुत कुछ किया जा सकता है। 


मैं पहले बतला चुका हूं और इसे फिर दुहराता हूं कि “शिशु” शब्द का विशेष 
अर्थ है और उससे सभी बच्चों का अर्थ प्रकट नहीं होता। इसके अतिरिक्त 
“अवयस्क” शब्द से सभी अवयस्क बच्चों के अर्थ का बोध नहीं होता। 
“अवयस्कता” का विधि के अनुसार अर्थ लगाया जाता है और इस कारण वही 
लोग अवयस्क कहे जाते हैं जो विधि के अधीन अवयस्क समझे जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त श्रीमान्‌, इस प्रविष्टि के पांचों शब्द अर्थात्‌ “विवाह और विवाह-विच्छेद; 
शिशु और अवस्यक; दत्तक ग्रहण” यह व्यक्त करते हैं कि विधि के अधीन लोगों 
को कौन से अधिकार प्राप्त हैं और किसी प्रकार भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि इनसे उनका पोषण और रक्षण भी अभिप्रेत है। 


इसके अतिरिक्त यह देखा जा सकता है कि धार्मिक संगठन अथवा साहित्यक, 
वैज्ञिनिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को सहायता देने के सम्बन्ध में उपबन्ध तथा 
प्रविष्टियां हैं। मेरे कुछ मित्रों ने मेरा ध्यान राज्य-सूची की प्रविष्टि 42 और 43 
की ओर आकृष्ट किया है। ये दो प्रविष्टियां इन संस्थाओं को केवल आर्थिक सहायता 
देने के सम्बन्ध में हैं। किन्तु मैं यह चाहता हूं कि केन्द्र और राज्य निराश्रित 
तथा परित्यक्त बच्चों की देख रेख का दायित्व स्वयं ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में 
स्पष्ट शब्दों में कोई उपबन्ध नहीं है। वर्तमान काल तथा वर्तमान स्थिति को देखते 
हुए यदि इस सम्बन्ध में स्पष्ट शब्दों में कोई उपबन्ध न रखा गया तो यह बहुत 
अनुचित होगा। यदि हम विदेशों की विधियों की परीक्षा करें तो हम यह देखेंगे 
कि इस विषय के सम्बन्ध में बहुत सावधानी बरती गई है। कुछ ही वर्ष पूर्व 
अर्थात्‌ 4946 और 948 में इंग्लिस्तान की संसद ने इस विषय के सम्बन्ध में 
नवीन विधि निर्मित की। 


]424] भारतीय संविधान-सभा [3 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[डॉ. पी.एस. देशमुख] 


इस प्रश्न के दो पहलू हैं। अपराधी बच्चों के सम्बन्ध में तो प्रान्तों ने विधियां 
बनाई हैं किन्तु जहां तक निराश्रित और परित्यक्त बच्चों के पोषण के सम्बन्ध 
में प्रान्‍्तों के अथवा केन्द्र के दायित्व का सम्बन्ध है, अभी तक किसी भी विधि 
का निर्माण नहीं हुआ है। मैंने अपने संशोधन में अनुच्छेद 3। की ही शब्दावली 
रखी है जिसमें कहा गया है कि “शोषण और नैतिक तथा भौतिक परित्यजन से 
शैशवावस्था तथा युवावस्था का रक्षण होगा”। यह कहा जाता है कि चूंकि इसे राज्य 
की नीति के निदेशक तत्वों में स्थान दिया गया है, इसलिये केन्द्र को इस विषय 
के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार प्राप्त है। मुझे इस तर्क से संतोष नहीं होता और वास्तव 
में मेश यह विश्वास है कि यह तर्क असंगत हैं इस विषय को राज्य की नीति 
के निदेशक तत्वों के अध्याय में सम्मिलित करने का अर्थ यह नहीं है कि इस 
सम्बन्ध में विधिनिर्माण की शक्ति प्रदान की गई है। यह विशेष रूप से इस कारण 
भी कहा जा सकता है कि चूंकि हम एक प्रकार से संघीय व्यवस्था स्थापित करने 
जा रहे हैं। इसलिये यह हमेशा विवादग्रस्त ही रहेगा कि इस सम्बन्ध में दायित्व 
केन्द्र का है या प्रान्तों का चूंकि इस सम्बन्ध में सन्देह बना रहेगा इसलिये श्रीमान्‌, 
मेरे विचार से यह आवश्यक है कि समवर्ती सूची में इस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध 
हो, ताकि इसका दायित्व राज्यों ओर केन्द्र दोनों पर हो। 


मैंने विधान-सभा में इस सम्बन्ध में एक विधेयक उपस्थित करने की सूचना 
दी है और यह मैंने संविधान में समाविष्ट निदेशक तत्वों के आधार पर दिया 
है। यदि हम इस प्रविष्टि को स्थान नहीं देते हैं तो यह तर्क उपस्थित किया जा 
सकता है कि यह विषय केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता क्‍योंकि बोर्स्टल 
संस्थाओं पर राज्यों का अधिकार है और वे ही इस सम्बन्ध में कार्य कर सकते 
हैं तथा इस कारण प्रान्तों को ही इस सम्बन्ध में विधि बनानी चाहिये। इस भ्रम 
को तथा इस कठिनाई को दूर करने के लिये और बच्चों तथा युवकों की देखरेख 
करने में यदि केन्द्र के लिये कोई बाधा हो तो उसे दूर करने के लिये मैंने यह 
तर्क उपस्थित किया है कि इस प्रविष्टि को स्थान दिया जाये। यदि हम अन्य 
देशों की विधियों की परीक्षा करें तो हम देखेंगे कि वहां 4 वर्ष तक की आयु 
के बच्चों की देखरेख की जाती है और अब 25 वर्ष तक की आयु के बच्चों 
की देखरेख की जाने लगी है। उन देशों के निवासियों की यह धारणा है कि 
राज्य अब केवल आरशक्षियों और न्यायाधीशों का संगठन नहीं रह गया है और वह 
अब एक सामाजिक निगम होने जा रहा है। किसी भी सामाजिक निगम में बच्चों 
तथा युवकों की देखरेख तथा रक्षा का सबसे अधिक महत्व हेै। 


इस दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस प्रविष्टि को स्थान दिया जाये। 
मुझे आशा है कि हम इस सम्बन्ध में कटु वाद-विवाद करके कल के समान 
अपना समय नष्ट नहीं करेंगे जब कि खाद्य में अपमिश्रण-सम्बन्धी मद को स्वीकार 


संविधान का मसौदा [425 


करने के लिये मसौदा-समिति के नेताओं तथा प्रवर्तकों के सामने बहुत समय तक 
तर्क रखे गये थे। मैं यह कहूंगा कि यह उस मद से अधिक महत्वपूर्ण है और 
यदि किसी नियम-सम्बन्धी आपत्ति के कारण अथवा किसी अन्य कारण इस प्रविष्टि 
का विरोध किया गया और यह स्वीकार नहीं की गई तो यह शर्म की बात होगी। 
मैं यह जानता हूं कि इस सभा के बहुत से माननीय सदस्य इस प्रविष्टि का 
समर्थन करना चाहते हैं। इसलिये मुझे आशा है कि इस विषय पर अधिक 
वाद-विवाद नहीं होगा और डॉ. अम्बेडकर मेरे दो संशोधनों में से किसी एक को 
स्वीकार कर लेंगे। मैं अपने दूसरे संशोधन को पहले संशोधन से अधिक अच्छा 
समझता हूं। 


*थ्रीमती जी. दुर्गाबाई (मद्रास : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र 
डॉ. पंजाबराव देशमुख ने जिस संशोधन को उपस्थित किया है उसका समर्थन करते 
हुए मुझे बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। मसौदा-समिति तथा इस सभा से मेरी 
यह अपील है कि वे यह समझें कि यह विषय अर्थात्‌ शोषण अथवा परित्यजन 
से बच्चों के रक्षण का विषय एक महत्वपूर्ण विषय है और इसमें जो सिद्धान्त 
सन्निहित है उसे स्वीकार करें। विशेषतया मसौदा-समिति से मेरी यह अपील हे 
कि वह इस विषय को यथोचित प्रविष्टि के रूप में स्थान दे। जब तक राज्य 
इस सम्बन्ध में विधि बनाने की जिम्मेदारी स्वयं न ले मेरे विचार से इसकी ओर 
पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जायेगा। मैं यह जानती हूं कि इस मामले की उपेक्षा नहीं 
की गई है और मसौदा-समिति के सभापति यह कहेंगे कि तीनों सूचियों में इस 
सम्बन्ध में कई प्रविष्टियां हैँ और बच्चों, निराश्चितों और परित्यक्तों की रक्षा के 
लिये पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मैं यह जानती हूं कि यह सिद्धान्त निदेशक 
तत्वों के अध्याय से स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 3] के खण्ड 6 में इस 
संशोधन की शब्दावली में ही यह सिद्धान्त रखा गया है। बच्चों और युवकों को 
शोषण से तथा नैतिक और भौतिक परित्यजन से बचाने के लिए व्यवस्था की गई 
है। श्रीमान्‌ू, डॉ. पंजाबराव ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसकी भाषा इसी 
प्रकार है। 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि निदेशक तत्वों के अधीन इस सिद्धान्त को स्वीकार 
किया गया हे। यह इस सम्बन्ध में एक पवित्र घोषणा मात्र ही होगा कि हमारा 
उद्देश्य यह है कि बच्चों की रक्षा के लिये कुछ किया जाये। किन्तु यह पर्याप्त 
नहीं है। किसी भी प्रविष्टि में इस विषय का उल्लेख नहीं किया गया हे। यदि 
आप तीनों सूचियों की परीक्षा करें तो आप देखेंगे कि किसी भी सूची में स्पष्ट 
शब्दों में इस सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि नहीं रखी गई हैं कोई भी स्पष्ट प्रविष्टि 
न होने के कारण बच्चों की यथोचित रक्षा न हो सकेगी। इस विषय के सम्बन्ध 
में भ्रम बना ही रहेगा। यह ज्ञात नहीं रहेगा कि इस विषय के सम्बन्ध में राज्य 
विधि बनायें अथवा केन्द्र अथवा दोनों विधि बनायें। 
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[ श्रीमती जी. दुर्गाबाई] 


इसलिये श्रीमानू, मसौदा-समिति से मेरी यह अपील है कि इस विषय को 
विचाराधीन समवर्ती सूची में अथवा अन्य किसी सूची में सम्मिलित किया जाये। 


जब तक राज्य स्वयं इसकी जिम्मेदारी न लेगा तब तक कुछ न किया जा 
सकेगा। राज्य को इसकी स्वतंत्रता है कि वह किसी ऐसी संस्था को, जो निजी 
तौर पर अथवा किसी दानी द्वारा शिशुओं की रक्षा के उद्देश्य से चलाई गई हो, 
कुछ सहायता दे अथवा कुछ दान या चंदा दे। हम जानते हैं कि इन संस्थाओं 
को अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिये कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। धन 
के अभाव के कारण ये संस्थाएं अच्छी नहीं चल रही हें। ऐसी दशा में गरीबों 
के ये घर गरीब बच्चों की सेवा नहीं कर सकेंगे। यदि इनके सम्बन्ध में राज्य 
स्वयं जिम्मेदारी न लेगा तो मैं कह नहीं सकती कि ये किस प्रकार सहायता प्राप्त 
कर सकेंगे। यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे निजी तौर पर निबटाने के लिये 
लोगों पर छोड दिया जाये। इसकी जिम्मेदारी राज्य को स्वयं लेनी चाहिये। केवल 
निदेशक तत्वों के रूप में पवित्र घोषणाओं के उल्लेख मात्र से कोई लाभ न होगा, 
जब तक कि राज्य उनको प्रयोग में न लाये। 


यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि इस सम्बन्ध में दण्ड-विधि हे। 
मैं यह जानती हूं कि परित्यजन के सम्बन्ध में दण्ड-विधि है। मैं यह भी भली-भांति 
जानती हूं कि यह मामला कितनी दूर तक आज कल चला जाता है। यह सच 
है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध परित्यजन का दोष सिद्ध होने पर उसे दण्ड दिया 
जाता है किन्तु परित्यक्त बच्चे का क्‍या होता है? प्रश्न यह है। वह कहां जाये? 
वह कब तक इसकी प्रतीक्षा करेगा कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा और उसकी रक्षा 
करेगा? इसलिये श्रीमान्‌ू, यह एक बहुत खतरनाक मामला है। यदि हम बच्चों को 
उनके भाग्य पर छोड़ देंगे तो वे भीख मांगने लगेंगे और चोरी करने की अथवा 
इसी प्रकार की अन्य बुरी आदतों के शिकार हो जायेंगे। इसलिये राज्य का यह 
कर्तव्य है कि वह इस प्रकार के बच्चों की समय पर सहायता करे और इनकी 
उन्‍नति की ओर ध्यान दे। इन बच्चों से ही हम भविष्य के लिये आशा कर 
सकते हैं और वास्तव में इन बच्चों की शिष्टता, सदाचार, सुन्दर स्वास्थ्य और 
नेतिक बल पर ही राष्ट्र का भविष्य निर्भर हे। 


श्रीमानू, जब मसौदा-समिति जंगली पक्षियों की रक्षा के सम्बन्ध में एक प्रविष्टि 
रख सकती है तो क्या बच्चों का जंगली पक्षियों के वर्ग से भी कम महत्व हे? 
इसलिये जब आप संविधान में जंगली पक्षियों के लिये उपबन्ध रख सकते हैं तो 
मैं आपसे अपील करती हूं कि परित्यक्त बच्चों की रक्षा के सम्बन्ध में भी उसमें 
यथोचित प्रविष्टि रखी जाये। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमानू, डॉ. अम्बेडकर के इस प्रविष्टि के सम्बन्ध 
में उत्तर देने के पूर्व मैं भी बोलना चाहता हूं। 
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*उपाध्यक्ष: श्रीमती दुर्गाबाई, क्या आप समाप्त कर चुकी हें? 


*थ्रीमती जी. दुर्गाबाई: मैं समाप्त कर चुकी हूं। मुझे और कुछ नहीं कहना 
है। में केवल यह चाहती हूं कि डॉ. अम्बेडकर हमें यह आश्वासन दें कि वे 
इस उद्देश्य से संविधान के सभी खण्डों की परीक्षा करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं 
कि हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करने में उनके लिये आसानी होगी। वे जिस सूची 
में चाहें इसे स्थान दें। इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु हमें यह आश्वासन 
मिलना चाहिये कि इस प्रविष्टि को संविधान में स्थान दिया जायेगा और यह न 
कहा जायेगा कि इस सिद्धान्त को स्वीकार करने में कठिनाइयां हैं। श्रीमान्‌, मैं 
मसौदा-समिति से तथा इस सभा से अपील करती हूं कि वे यह समझें कि इस 
विषय का कितना अधिक महत्व हे। 


“श्री ब्नजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, मेरे माननीय मित्र डॉ. देशमुख ने जिस संशोधन 
को उपस्थित किया है और जिसका समर्थन श्रीमती दुर्गाबाई ने किया है उसका 
समर्थन करने के लिये मैं भी उठा हूं यदि शोषण और नैतिक तथा भौतिक परित्यजन 
से शैशवावस्था तथा युवावस्था का रक्षण करना है तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार 
को आवश्यक शक्तियां प्रदान की जानी चाहियें। यदि हम भावी पीढ़ी को नेतिक 
तथा भौतिक शोषण से मुक्त करना चाहते हैं तो भारत सरकार को चाहिये कि 
वह लोगों को जनन-नियंत्रण के लिये आवश्यक सुविधाएं प्रदान करे। 


इसके अतिरिक्त श्रीमान्‌ू, मेश यह निश्चित मत है कि वैश्यावृत्ति का वैज्ञानिक 
दृष्टि से नियमन होना चाहिये। श्रीमानू, 938 में, जब मैं गया की नगरपालिका 
का एक सदस्य था, तो मैंने उसके सामने एक संकल्प रखा था। उस संकल्प 
का आशय वही था जो डॉ. पी.एस. देशमुख के संशोधन संख्या 252 का हे। 
नगरपालिका के सामने मैंने जो संशोधन रखा था वह वेश्यावृत्ति के नियमन तथा 
नियंत्रण और वेश्यागृहों को बनाये रखने के सम्बन्ध में था। इस प्रस्ताव का भी 
यही आशय हेै। मुझे खेद है कि नगरपालिका के अध्यक्ष ने उस संकल्प को यह 
कह कर उपस्थित नहीं करने दिया कि यह विषय नगरपालिका के क्षेत्राधिकार के 
अन्तर्गत नहीं आता। श्रीमान्‌, मैं यह चाहता हूं कि भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारें 
इस विषय में दिलचस्पी लें ताकि देश के युवक नैतिक परित्यजन से बच सकें। 
इस सभा के समक्ष मैं एक अन्य तर्क भी रखना चाहता हूं। राज्य का यह कर्त्तव्य 
है कि वह जन्म से लेकर वयस्क होने तक प्रत्येक बच्चे का पोषण करे। राज्य 
को चाहिये कि वह भारतीय संघ के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा तथा चिकित्सा-सम्बन्धी 
सुविधाएं तथा आजीविका के साधन प्रदान करें। परिवारों का स्वरूप बड़ी शीतघ्रता 
से बदल रहा है। मैं कह नहीं सकता कि अन्त में उन्हें कौन-सा स्वरूप प्राप्त 
होगा किन्तु मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी संदेह नहीं है कि आज उनकी स्थिति 
ऐसी नहीं है कि वे शैशवावस्था तथा युवावस्था को नेतिक तथा भौतिक परित्यजन 
से बचा सकें। इसलिये राज्य का यह कर्तव्य है कि वह देश के युवाओं को 
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[ श्री ब्रजेश्वर प्रसाद] 


सभी कुप्रभावों से बचावें। प्लेटो के कथनानुसार परिवार मनुष्य के प्रेम और स्नेह 
को परिसीमित कर देता है। जिस किसी का परिवार में ही पालन-पोषण होता हे 
उसकी बुद्धि तथा नेतिकता का विकास नहीं हो पाता। यदि मनुष्य को अपने व्यक्तित्व 
का पूर्ण विकास करने में समर्थ बनाना है तो उसे पारिवारिक जीवन के कुप्रभावों 
से बचाना होगा। यदि उसे उन्नति के उच्चतम शिखर में पहुंचाना है और उसे 
अपने अन्तःकरण को पूर्ण रूप से विकसित करने में समर्थ बनाना है तो प्लेटो 
की रिपब्लिक पुस्तक में वर्णित सिद्धान्तों के अनुसार निजी सम्पत्ति और विवाह 
को समाप्त करना होगा। डॉ. पी.एस. देशमुख ने जो संशोधन उपस्थित किया है 
उसका मैं समर्थन करता हूं। 


*ग्राननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमानू, इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं 
है कि मेरे माननीय मित्र डॉ. देशमुख ने प्रविष्टि 6 में बच्चों की रक्षा के सम्बन्ध 
में जिन शब्दों को स्थान देने के सम्बन्ध में अपना संशोधन उपस्थित किया हे 
वे अप्रासंगिक हैं क्‍योंकि प्रविष्टि 6 भले ही शिशुओं और अवयस्कों के सम्बन्ध 
में हो किन्तु उसके सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह हेसियत के 
विषय में है। प्रविष्टि 6 में शिशुओं और अवयस्कों की हेसियत का उल्लेख हे 
किन्तु “निराश्नित और परित्यक्त बच्चों और युवाओं की देखरेख तथा रक्षा” का 
हैसियत से कोई सम्बन्ध नहीं है। 


*डॉ. पी.एस. देशमुखः इसी कारण मैं यह चाहता था कि इस सम्बन्ध में 
एक अलग प्रविष्टि को स्थान दिया जाये। एक अलग प्रविष्टि को स्थान देने के 
सम्बन्ध में मेरे नाम से एक संशोधन है। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं अभी प्रस्तुत संशोधन पर विचार कर 
रहा था। ये शब्द प्रविष्टि 6 में, बिना उसके स्वरूप को बिगाडे हुए, नहीं रखे 
जा सकते। इसलिये इस अवसर पर इन शब्दों को स्थान देने के सम्बन्ध में जो 
प्रस्ताव उपस्थित किया गया हे, उसे में स्वीकार नहीं कर सकता। 


अब मैं, श्रीमान्‌, बच्चों की रक्षा के प्रश्न को उठाता हूं। इसमें कोई संदेह 
नहीं कि में तथा इस सभा का प्रत्येक सदस्य, तथा मसौदा-समिति के सदस्य, 
इस सम्बन्ध में कुछ भी आपत्ति नहीं कर सकते कि राज्य को बच्चों की रक्षा 
की व्यवस्था करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में कुछ भी मतभेद नहीं हो सकता किन्तु 
प्रश्न यह है कि मसौदा-समिति ने जो सूची तैयार की है उसमें क्‍या यह विषय 
नहीं आ गया हे? इन प्रविष्टियों में हमने केवल उन विषयों का, तथा उन विषयों 
के वर्गों का उल्लेख किया है जिनके विषय में विधि बनाई जा सकती है। हमने 
इसका उल्लेख नहीं किया है कि विधि का उद्देश्य क्या होगा। 
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यदि कोई विधान-मंडल स्थितिवश यह विचार करे कि उसे बच्चों की रक्षा 
करनी चाहिये, तो वह यह कर सकता हे। प्रश्न यह है कि क्‍या यह सम्भव नहीं 
है कि इन प्रविष्टियों के अधीन राज्य बच्चों की रक्षा के लिये व्यवस्था कर सके? 


मेरे विचार से सूची 2 में जो प्रविष्टियां हैं उनमें से किसी के भी अधीन 
राज्य बच्चों की रक्षा के उद्देश्य से विधि बना सकता है। उदाहरणार्थ सूची 2 की 
प्रविष्टि 2 के अधीन, जो न्याय-प्रशासन के सम्बन्ध में है, राज्य को इसकी स्वतंत्रता 
है कि वह बाल-अपराधियों के लिये न्यायालय स्थापित करे। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: मेरा यह उद्देश्य नहीं है। मैंने बाल-अपराधियों के 
न्यायालयों की कभी चर्चा नहीं की। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: कारागारों, सुधारालयों और बोर्स्टल संस्थाओं 
का ही उदाहरण लीजिये। वे दंड के सिद्धान्त के आधार पर नहीं बल्कि सुधार 
के सिद्धान्त के आधार पर विशेष प्रकार के न्यायालय स्थापित कर सकते हैं। शिक्षा 
का ही उदाहरण लीजिये। 


*थ्रीमती जी. दुर्गाबाई: श्रीमानू, क्‍या मैं निवेदन कर सकती हूं कि अपराधी 
बच्चों का विषय निराश्रित तथा परित्यक्त बच्चों के विषय से बिलकुल भिन्‍न हे? 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: जैसाकि मैं कह रहा था, सूची 2 की 
प्रविष्टि 8 के अधीन, जो शिक्षा के सम्बन्ध में है, बच्चों के लिये, और परित्यक्त 
बच्चों के लिये भी, विशेष प्रकार के शिक्षालय स्थापित किये जा सकते हैं। प्रविष्टि 
42 के अधीन, जो संस्थाओं के निगमन के सम्बन्ध में है, राज्य बच्चों की देख- 
रेख के लिये स्थापित संस्थाओं को पंजीबद्ध कर सकता है, अथवा इस कार्य के 
लिये स्वयं किसी निगम को स्थापित कर सकता है। 


इसलिये यदि मेरे मित्र यह समझें कि मैं यह सच्चे हृदय से कह रहा हूं 
कि सूची 2 में जो प्रविष्टियां हैं उनके अधीन राज्य बच्चों की रक्षा के उद्देश्य 
से हर प्रकार की व्यवस्था कर सकता है तो मेरे विचार से इस सम्बन्ध में अलग 
प्रविष्टि रखने का कोई अर्थ नहीं होगा। जैसा कि मैं कह चुका हूं, बच्चों की 
हे का विषय किसी विधि का विषय नहीं है, वह विधि का लक्ष्य हो सकता 
| 


डॉ. पी.एस. देशमुख: आपने जंगली चिडियों की रक्षा के सम्बन्ध में भी उपबन्ध 
रखा है। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं यह देखता हूं कि मेरे दोनों मित्र इस 
प्रश्न को छेड़ते रहने पर तुले हुए हैं। इसलिये मेरी उनसे यह प्रार्थना है कि वे 
इस आश्वासन पर अपने संशोधन को वापस ले लें कि मसौदा-समिति संविधान 
को दुहराते समय इस विषय पर विचार करेगी और यदि किसी सूची में इस प्रकार 
की प्रविष्टि को रखने से कोई लाभ दिखाई देगा तो वह उस पर विचार करेगी 
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और सभा के सामने एक प्रस्ताव उपस्थित करेगी। इस अवसर पर मुझे इसे स्वीकार 
करने में कठिनाई दिखाई दे रही है क्‍योंकि मुझे इस विषय पर पूरी तौर से विचार 
करने का समय नहीं मिला है। इस प्रकार की प्रविष्टि को स्थान देने के पूर्व 
पूरी तौर पर विचार करने की आवश्यकता है। 


“उपाध्यक्ष: क्‍या डॉ. देशमुख अपने संशोधन पर मत लेने के लिए जोर देते हैं? 


*डॉ. पी.एस. 528 मैं डॉ. अम्बेडकर से प्रार्थना करता हूं कि वे कम 
से कम यह कहें कि स्वतंत्र प्रविष्टि-विषयक संशोधन उठाये जाने के पहले 
वे इसके पक्ष में उन तर्कों की अपेक्षा कुछ अधिक सारपूर्ण तर्क उपस्थित कर 
सकेंगे जो उन्होंने अभी तक प्रस्तुत किये हैं। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं पूरे प्रश्न पर विचार करूंगा। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: चूंकि मैं एक अन्य संशोधन को उपस्थित कर रहा 
हूं, इसलिये मैं इस संशोधन पर मत लेने के लिये जोर नहीं देता हूं। 


(सभा की अनुमति से सशोधन वापस ले लिया गया।) 
*उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“प्रविष्टि संख्या 6 सूची 2 का अंग बना ली जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
प्रविष्टि 6 समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


प्रविष्टियां 7 से 4 तक 
प्रविष्टि 7 समवर्ती सूची का अग बना 
प्रविष्टि 8 समवर्ती सूची का अग बना 
प्रविष्टि 9 समवर्ती सूची का अग बना गई। 
प्रविष्टि [0 समवर्ती सूची का अंग बना गई। 


ली गई। 
ली 
ली 
ली 
प्रविष्टि [॥ समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 
ली 
ली 
ली 


गई। 


प्रविष्टि [/2 समवर्ती सूची का अंग बना गई। 
प्रविष्टि (3 समवर्ती सूची का अंग बना गई। 
प्रविष्टि [4 समवर्ती सूची का अंग बना गई। 


प्रविष्टि 5 
“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 
“सूची 3 की प्रविष्टि 45 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:- 
*]5. &0ाणा॥06 ज्राणा2६ [(5) अभियोज्य दोष]!” 
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जिन शब्दों को निकाल देने का प्रस्ताव मैंने रखा है वे प्रस्ताव में अनावश्यक 
हैं। 
*उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“सूची 3 की प्रविष्टि 45 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:- 
*]5. 0०००0।८ फाणा25 [(5) अभियोज्य दोष]!” 
संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
*उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“प्रविष्टि संख्या 5, संशोधित रूप में, सूची 3 का अंग बना ली जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
प्रविष्टि (5, संशोधित रूप में, समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


प्रविष्टि 46 
प्रविष्टि [6 समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


प्रविष्टि 7 


*थ्री आर.वी. धुलेकर (संयुक्तप्रान्‍्त : जनरल): श्रीमान्‌, मैं प्रविष्टि ।7 के 
सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं। प्रविष्टि 7 विधि-वृत्तियों, वैधक वृत्तियों और अन्य 
वृत्तियों के सम्बन्ध में है। श्रीमानू, अपनी अनुमति से मैं केवल वैधक-वृत्ति पर 
बोलूंगा और अन्य वृत्तियों को अन्य सज्जनों के विचारार्थ छोड़ दूंगा। 


पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ समय से भारत में “मेडिकल ' 
शब्द प्रयुक्त रहा है और उसके कारण स्वास्थ्य के प्रश्न के औषधीय अंग पर 
ही अधिक जोर दिया जाता रहा है। 'मेडिकल' शब्द भ्रामक है। उसका अर्थ केवल 
औषधीय उपचार है। इसलिये स्थिति ऐसी हो गई है कि हम यह समझने लगे 
हैं कि औषधि-विभाग का प्रशासन केवल इस आधार पर हो सकता है कि कौन 
सी औषधियां देश के लिये उपयोगी होंगी। श्रीमान्‌, मैं यह निवेदन करना चाहता 
हूं कि वैधक के प्रश्न पर कई दृष्टिकोणों से विचार करने के पश्चात्‌ मैं इस 
निर्णय पर पहुंचा हूं कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसा प्रबन्ध करे कि 
प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक शरीरधारी मनुष्य जीवन के परिरक्षण, रक्षण तथा कालवृद्धि 
की कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। “मेडिकल” शब्द एक गलत शब्द 
है। मेश यह निवेदन है कि भारत में जो शब्द प्रचलित था वह था “आयुर्वेद” 
जिसका अर्थ है जीवन-विज्ञान। 


इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार करने के पश्चात्‌ मैंने यह अनुभव किया 
कि अंग्रेजों के राजकाल में इस विषय को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना 
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दिया जाना चाहिये था और इस समय भी यही दशा है। मेरी यह धारणा है कि 
भारत सरकार जीवन-विज्ञान की शिक्षा देने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रही है। 
जीवन-विज्ञान अर्थात्‌ आयुर्वेद इस देश का आधारभूत विधान है और हजारों वर्षों 
से इसकी शिक्षा दी जाती रही है। किन्तु विदेशियों को तथा विदेशी शिक्षा का 
आविर्भाव होने पर आयुर्वेद को पीछे धकेल दिया गया। कई मंचों से स्वास्थ्य मंत्री 
तथा अन्य लोग यह कहते रहते हैं कि आयुर्वेद कोई विज्ञान नहीं है, यद्यपि भारत 
में बहुत प्राचीन काल से इसकी शिक्षा दी जाती रही है और इस समय भी इस 
विद्या से 85 प्रतिशत लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। मेरा यह अनुरोध हे 
कि हमारी शब्दावली से “मेडिकल” शब्द निकाल दिया जाय। 


कुछ समय से “मेडिकल” विभाग के साथ “हेल्थ” शब्द को भी जोड़ने का 
प्रयास किया जाता रहा है। प्रान्तों में “हेल्थ” विभाग है और केन्द्र में भी “हेल्थ” 
विभाग है। चूंकि इस समय समवर्ती सूची पर विचार हो रहा है, इसलिये मेरा 
यह निवेदन है कि देश के औषधि-सम्बन्धी प्रश्न की ओर अर्थात्‌ स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
प्रश्न की ओर यथेष्ट ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 
राज्य को ही लोगों के स्वास्थ्य के परिरक्षण के लिये जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं इस 
सम्बन्ध में भोर समिति के प्रतिवेदन से सहमत नहीं हूं और मैं यह नहीं चाहता 
कि इसकी जिम्मेदारी केवल राज्य पर ही हो। यदि भोर समिति के प्रतिवेदन के 
अधीन हमने प्रति वर्ष करोड़ों रुपया खर्च भी कर दिया तो हम देखेंगे कि भारत 
का स्वास्थ्य का प्रश्न कुछ भी हल नहीं हुआ है। इसलिये मेरी यह धारणा हे 
कि केवल “वैधक वृत्ति” आदि शब्दों को रखने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं 
होगी। जीवन-विज्ञान कोई वृत्ति नहीं हो सकता। मैं सभा का ध्यान इस महत्वपूर्ण 
तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब तक हम इस सिद्धान्त को न 
अपनायेंगे कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन के सम्बन्ध में, अपने शरीर अपने 
स्वास्थ्य तथा सफाई के सम्बन्ध में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिये, तब तक 
हम स्वास्थ्य के प्रश्न को हल नहीं कर सकते। 


इसलिये मेरा यह निवेदन है कि “विधि-वृत्तियों, वैधक वृत्तियों और अन्य 
वृत्तियों” शब्दों को आप प्रविष्ट तो करें किन्तु आप वृत्ति की अपेक्षा मनुष्य को 
दी जाने वाली औषधीय शिक्षा पर अधिक जोर दें। मैं यह कहना चाहता हूं कि 
यदि आप वैधक-वृत्ति पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो आपको उसे केवल पंजीबद्ध 
कर देने से संतोष न कर लेना चाहिये। वैधक-वृत्ति लूट-खसोट का साधन हो गई 
है। वह मनुष्य की सेवा का साधन नहीं रह गई है। इसलिये इस सभा को मैं 
यह सलाह देता हूं कि वैधक-वृत्ति को नियंत्रित करते समय मेरे विचारों की ओर 
ध्यान दिया जाये और उसे लूट-खसोट का साधन नहीं बल्कि मनुष्य की सेवा 
का साधन बनाया जाये। 


संविधान का मसौदा [433 


*उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“प्रविष्टि [7 सूची 3 का अंग बना ली जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
प्रविष्टि [7 समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


नवीन प्रविष्टि 47क 
*माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं किः 
“सूची 3 की प्रविष्टि ।7 के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:- 


“[7-0. ४०८४ाणा॥ं भाव €टागाटव एथा।72 ०ए 800प7 (7-क. श्रमिकों का 
व्यावसायिक और शिल्पी प्रशिक्षण) '” 


*उपाध्यक्ष: संशोधन संख्या 249 उपस्थित नहीं किया गया है। प्रस्ताव यह है 
कि: 


“सूची 3 की प्रविष्टि 7 के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:- 


“]7-0. ४०८ांणावी भाव €टागटव एथ्ा।7 ए 800प7 (7-क. श्रमिकों का 
व्यावसायिक और शिल्पी प्रशिक्षण) '” 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
प्रविष्टि 7-क समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


प्रविष्टि 8 
प्रविष्टि [8 समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


प्रविष्टि 9 
प्रविष्टि [9 समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


प्रविष्टि 20 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं किः 
“प्रविष्टि 20 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:- 


“20. [9प्25$ .26 90505, 5प0]९८ 00 ॥6 कञाएशंड्रंणा$ की शा।ए 62 0 छा |" 
जता 7250००८ ॥0 णएञंणा। (20. अफीम विषयक सूची | की प्रविष्टि 62 में के 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए औषधि और विष।)!'” 


(श्री कामत ने अपना संशोधन उपस्थित नहीं किया।2 


]434] भारतीय संविधान-सभा [3 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


*उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है किः 
“प्रविष्टि 20 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:- 


“20, [9प25$ भाव 905075, 5प0]९८ (0 ॥6 ञाएंत्रणाड का शाए 62 एववीछ व 
जंग 7250०0८ 00 णञंणा। (20. अफीम विषयक सूची | की प्रविष्टि 62 में के 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए औषधि और विष।)'” 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
प्रविष्टि 20, संशोधित रूप में, समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


प्रविष्टि 2 
*माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं किः 
“सूची 3 की प्रविष्टि 2! के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:- 


72], ॥९टागांटव9ए7 .70920]6व रथांट65 गाटाप्रगराए ॥6 ज्ञलं)९5 णा ज्गांटा 
(95९०5 णा डाटा शथांटा०5 ॥2० 0 ७० ०ए४०१ (2]. यंत्र-चालित यान जिनके अंतर्गत 
वे सिद्धान्त भी हैं जिनके अनुसार ऐसे यानों पर कर लगाया जाना है।'”) 


“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“सूची 3 की प्रविष्टि 2।! के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये; 


72], /॥९टागांटव9ए9 .709020]6९ एथांट65 गटाप्रगाए 06 जञलं)6९४ णा ज्गांटा 
(9४०६5 णा हपला एथांटा०5 ० 00 ७6 ]९ए०१ (2]. यंत्र-चालित यान जिनके अंतर्गत 
वे सिद्धान्त भी हैं जिनके अनुसार ऐसे यानों पर कर लगाया जाना है।)!'” 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
प्रविष्टि 227, संशोधित रूप में, समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


प्रविष्टियां 22 से 25 तक 
प्रविष्टि 22 समवर्त्ती सूची का अंग बना ली गई। 
प्रविष्टि 22 समवर्त्ती सूची का अंग बना ली गई। 
प्रविष्टि 2/ समवर्त्ती सूची का अंग बना ली गई। 
प्रविष्टि 25 समवर्त्ती सूची का अंग बना ली गई। 


संविधान का मसौदा [435 


नवीन प्रविष्टि 25क 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं किः 
“सूची 3 की प्रविष्टि 25 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये:- 


“25-06, जा डधाट5 गराएपकाए €शंज्रञात0 0 णा।5 2॥0 0०805 (25-क. 
जीवन सम्बन्धी सांख्य की, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का पंजीयन भी है) '” 


*उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“सूची 3 की प्रविष्टि 25 के पश्चात्‌, निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये:- 


“25-06, जा डध्ाज2ट5 गराएप्कराए दशंज्रञाव0] ण णा05 200 0०805 (25-क. 
जीवन सम्बन्धी सांख्य की, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का पंजीयन भी हेै)'” 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
प्रविष्टि 27-क समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


प्रविष्टि 26 


*माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं किः 
“सूची 3 की प्रविष्टि 26 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:- 


“26, १४टाव्िट णी ४90फा काटाप्रकराए ०णाकाणा$ ण एरण, [0एण4शा प्रा05, 
ला॥[0925 व्ता79, एणातिशा $ ८णाफुशाइा०णा), ॥ए१999 ॥_4 32९ 9थ- 
808 क्षाव 7रशाा[ए 00९5. 


(26. श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की शर्तें, भविष्य निधि, 
नियोजक-उत्तरवादिता, कर्मकार-प्रतिकर, असमर्थता और वार्धक्य-निवृत्ति वेतन और 
प्रसूति सुविधाएं भी हैं।)'” 


उपाध्यक्ष: अब मैं संशोधन संख्या 32 को सभा के समक्ष रखता हुं। 


हक 


प्रस्ताव यह है किः 
“सूची 3 की प्रविष्टि 26 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:- 


“26, १४टाश्चिठ ण ४90पा काटाप्रकराए ०णाकाणा$ णए एण, [0ण4शा प्रा65, 
ला॥ए0925 वक्त, एणातिाशा $ ८णाफुशाइला०णा, ॥ए979 ॥.4 32९ 9९ा- 
808 क्षाव 7भशाओज 05, 7 
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हैं। 


[उपाध्यक्ष ] 


(26. श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की शर्तें, भविष्य निधि, 
नियोजक-उत्तरवादिता, कर्मकार-प्रतिकर, असमर्थता और वार्धक्य-निवृत्ति वेतन और 
प्रसूति सुविधाएं भी हे।) 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
प्रविष्टि 26, समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


नवीन प्रविष्टि 26क 
“उपाध्यक्ष: अब डॉ. देशमुख अपनी नवीन मद 26-क को उपस्थित कर सकते 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“सूची | छटा सप्ताह के संशोधन संख्या 33 में प्रस्तावित नवीन प्रविष्टि 
26-क के पश्चात्‌ निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये:- 


“26-83. ए८शि० ए (९४४7५, शितालड, 0 4९70९प्रप5$8 ०ए 2 50क्‍5. (26-ख,. 
सभी प्रकार के किसानों, खेतिहरों और कृषकों का कल्याण।)'” 


उपाध्यक्ष: क्षमा कीजिये। मुझे पहले डॉ. अम्बेडकर से प्रविष्टि 26-क के 


सम्बन्ध में अपना संशोधन अर्थात्‌ संशोधन संख्या 33 उपस्थित करने को कहना 
चाहिये था। उसके पश्चात्‌ आप अपनी नवीन प्रविष्टि उपस्थित कर सकते हैं। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 


हूं कि 


“सूची 3 की प्रविष्टि 26 के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:- 


26-04, 50लंब परा5डप्राक्षाट८ ॥ा0 502८०] 5०८पााए (26-क. सामाजिक बीमा और 
सामाजिक सुरक्षा)” 


“उपाध्यक्ष: मेरे विचार से इस सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है। में इसे मत 


लेने के लिये सभा के सामने रखता हूं। 


प्रस्ताव यह है किः 
“सूची 3 की प्रविष्टि 26 के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:- 


26-43, 50लंब परा5प्राक्षाट८ रात 5029] 5०८पााए (26-क. सामाजिक बीमा और 
सामाजिक सुरक्षा)” 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
प्रविष्टि 26-क, समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


संविधान का मसौदा [437 


“उपाध्यक्ष: अब डॉ. देशमुख अपना संशोधन संख्या 250 उपस्थित कर सकते 
हैं। 
*डॉ. पी.एस. देशमुख: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“सूची  (छठा सप्ताह) के संशोधन संख्या 33 में, प्रस्तावित नवीन प्रविष्टि 
26-क के पश्चात्‌ निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये:- 


“26-83. ए/टाशि९ ए 96९88क्षा5, शिाशा$ का 8९707रपा$$ ए 2 505. (26-ख,. 


सभी प्रकार के किसानों, खेतिहरों और कृषकों का कल्याण।)'” 


श्रीमानू, यह वास्तव में एक दुर्भाग्य की बात है कि इस वर्ग के लोगों के 
कल्याण के सम्बन्ध में सभा को स्मरण कराने की तथा इस उद्देश्य से एक संशोधन 
उपस्थित करने की आवश्यकता पड़ रही है। यह सर्वविदित है और घोषित भी 
किया जाता है कि भारत कृषकों का देश है और यहां केवल उनकी जनसंख्या 
ही अधिक नहीं है किन्तु जिस कार्य को वे करते हैं उसका भी महत्व बहुत 
अधिक है। इसी वर्ग के लोग वास्तव में भारत के प्रभु हैं। किन्तु इस पर भी 
उनके कल्याण की किसी को चिन्ता नहीं है, इसकी केवल दो प्रकार से व्याख्या 
हो सकती हे। या तो यह जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि इसे लेने के लिये कोई 
तैयार नहीं हे या इसका महत्व इतना कम है कि इस सम्बन्ध में न तो किसी 
उपबन्ध को रखने की आवश्यकता है और न किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता 
है और न संविधान में ही कोई विशेष प्रविष्टि रखने की आवश्यकता है। 


श्रीमान्‌ू, मुझे आश्चर्य है कि कई बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में 
इस प्रकार का निश्चय क्‍यों किया है। उनके प्रति उसने जो रुख अपनाया है उसके 
सम्बन्ध में में अपना असंतोष प्रकट किये बिना नहीं रह सकता। मेरे विचार से 
उसके सदस्यों ने एक रट पकड़ ली है और उन पर एक जिद सवार है जैसे 
कि ये लोग ही हमेशा शक्तिसम्पन्न रहेंगे। वे यह समझते हैं कि किसी प्रश्न का 
दूसरा पहलू हो ही नहीं सकता और इन प्रविष्टियों का एक निर्वचन के अतिरिक्त 
अन्य निर्वचन किया ही नहीं जा सकता। ईश्वर न करे ऐसा हो किन्तु प्रतिदिन 
संसद की सर्वसत्ता को कम करके जिस शक्ति को वे राष्ट्रपति को दे रहे हें, 
उसके लिये सम्भव है एक दिन उन्हें स्वयं अफसोस करना पड़े। सम्भव है कि 
वे अधिक काल तक शक्तिसम्पन्न न रहें और अन्य लोग निर्णय करें और इन 
शक्तियों का प्रयोग करें। सम्भव है इन्हीं लोगों को विरोध-प्रदर्शन करना पड़े, काले 
झंडे के जलूस निकालने पड़ें और संसद से उठ कर चला जाना पडे। यदि यह 
सब हुआ तो मुझे कुछ आश्चर्य न होगा। इस समय इन लोगों पर जिद सवार 
है। मुझे खेद है कि एक दूसरे की बात मान कर समझौते से काम नहीं किया 
जाता किन्तु प्रत्येक नये सुझाव का और प्रत्येक नवीन प्रविष्टि का विरोध किया 
जाता है। बच्चों की रक्षा सम्बन्धी प्रविष्टि का भी बहुत विरोध किया गया और 
यह कहते हुए किसी को भी खेद होगा कि अपनी बात रखने के लिए खींचातानी 
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[डॉ. पी.एस. देशमुख] 


का तर्क उपस्थित किया गया। डॉ. अम्बेडकर ने मेरे सामने वही तर्क ला खड़े 
किये जो पहले मैंने ही उपस्थित किये थे और जिन्हें उन्होंने उस समय स्वीकार 
नहीं किया था। प्रविष्टि 6 का जो निर्वचन उन्होंने अब किया है वही निर्वचन 
मैंने कल किया था। पहले उन्होंने यह कहा था कि “शिशु और अवयस्क” के 
अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। अब वे कहते हैं कि “शिशुओं” के साथ बच्चों 
का उल्लेख करना उपयुक्त न होगा। यह बहुत आश्चर्य कौ बात है और बहुत 
के भी है किन्तु मुझे आशा है कि जहां तक मेरे इस संशोधन का सम्बन्ध 


हु “उपाध्यक्ष: हम प्रविष्टि 6 पर नहीं बल्कि प्रविष्टि 26 पर विचार कर रहे 
१] 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: श्रीमानू, अब मैं प्रविष्टि 26 पर आ गया हूं। मुझे 
आशा है कि जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, माननीय डॉक्टर महोदय भिन्‍न 
रुख अपनायेंगे। 


इस संशोधन को स्थान देने की बहुत आवश्यकता है विशेषतया इसलिये कि 
यह इस तथ्य पर आधृत है कि किसानों और खेतिहारों के कल्याण की किसी 
को चिन्ता नहीं है। श्रमिकों के प्रश्न को लीजिये। समय-समय पर श्रमिकों का 
विशेष प्रतिनिधित्व होता रहा है और समय-समय पर श्रमिकों के प्रतिनिधि आते 
रहे हैं और श्रम-मंत्री नियुक्त होते रहे हैं। श्रमिकों के कल्याण की ओर श्रम मंत्री 
तथा हमारा प्रशासन यथेष्ट ध्यान देता रहा है। कृषकों की तुलना में श्रमिकों की 
संख्या बहुत कम है किन्तु फिर भी हम यह मांग करते रहते हैं कि उनके लिये 
अस्पताल खुलने चाहियें। वायु प्रतिबंधित (एयर कंडिशंड) कारखाने खुलने चाहियें 
और उनके लिये चिकित्सा, सफाई आदि की सुविधाएं होनी चाहियें। कृषकों की 
इतनी अधिक सख्या होने पर भी और उनके श्रम से सबके जीवित रहने, अपना 
पालन करने और सम्पन्न होने पर भी और उनके श्रम से सबके जीवित रहने, 
अपना पालन करने और सम्पन्न होने पर भी उनके कल्याण के लिये एक भी 
पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। मुझे इसका खेद है और प्रसन्नता भी हे 
कि केन्द्र में स्थायी कृषि-समिति का सदस्य होने के नाते मैंने सबसे पहले इस 
पर जोर दिया कि केन्द्र के कृषि-मंत्रणालय के अधीन कृषकों के कल्याण का 
विषय भी होना चाहिये। मुझे यह ज्ञात हुआ कि यह सुझाव विधि-मंत्रणालय के 
सामने रखा गया--यद्यपि में कह नहीं सकता कि विधि मंत्रणालय का उससे क्‍या 
सम्बन्ध था-और उसने यह निर्वचन किया कि यह केन्द्र के कृषि मंत्रणालय के 
अधीन नहीं आ सकता क्‍योंकि “कृषि” का विषय एक प्रान्तीय विषय हे। 


कठिनाइयां ये हैं और ये डॉ. अम्बेडकर को अच्छी प्रकार विदित है। मुझे 
आशा है कि यदि वे गलती ही करेंगे तो कम प्रविष्टियों को स्थान देने की ही 
गलती न करके अधिक प्रविष्टियों को स्थान देने की ही गलती करेंगे। मुझे अभी 
भी यह आशा है कि वे इस विषय पर सहानुभूति के साथ विचार करेंगे और 
इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। मुझे यह देखकर कुछ भी आशा नहीं रह 
जाती कि वे बहुत ही विचित्र तर्क उपस्थित करते हैं जेसे कि वे यह कह चुके 
हैं कि बच्चों के कल्याण का विषय आरक्षी-सूची में सम्मिलित किया जा सकता 
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है। यह एक बहुत ही विचित्र तर्क है किन्तु वे शक्ति-सम्पन्न और अधिकार-सम्पन्न 
हैं और उन्हें पूरी सभा का समर्थन भी प्राप्त है। इसलिये वे जो कुछ कहते हैं 
वही विधि है। इस स्थिति में भी मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे कुछ रियायत 
करें और इस सुझाव को ठुकरा न दें। यदि एक अधिक प्रविष्टि रखना गलती 
है तो वे यह गलती करें और यह इसलिये कि इस सभा के बहुत से सदस्यों 
की इस सम्बन्ध में प्रबल भावनाएं हैं। 


मुझे आशा है कि वे इस प्रविष्टि पर इस दृष्टि से विचार करेंगे। मैंने यह 
देखा है कि इस विषय का किसी स्थल पर भी उल्लेख नहीं है। कहीं पर भी 
यह नहीं कहा गया है कि कृषि-मंत्री का यह कर्तव्य है कि वह किसानों और 
खेतिहरों के कल्याण की विशेष चिंता करे। इसे सभी स्वीकार करेंगे कि हमारे 
गांवों के असंख्य किसानों और खेतिहरों की अपेक्षा श्रमिकों के लिये शिक्षा तथा 
सफाई का प्रबन्ध अच्छा है और उनके कल्याण की ओर अधिक ध्यान दिया जाता 
है। यह स्थिति इस कारण हे कि श्रमिकों के लिये बहुत कुछ दिया गया है और 
किसानों के लिये कुछ भी नहीं किया गया है। यह कहा जा सकता है कि सारी 
सरकार का ध्यान आखिर श्रमिकों की ओर ही तो है। यदि आपका यह विचार 
है कि कुछ लाख श्रमिकों के कल्याण के लिये विशेष पदाधिकारियों की आवश्यकता 
है तो किसानों और खेतिहरों के लिये कुछ अधिक विशेष पदाधिकारियों को क्‍यों 
नियुक्त नहीं किया जाता? वे कम से कम समय-समय पर यह तो बता सकेंगे 
कि कौन सी बातें आवश्यक हैं। इस समय दशा दयनीय है। मेरे विचार से इस 
स्थल पर इस आशय के एक उपबन्ध को विशेष रूप से रखने से कोई हानि 
नहीं होगी कि राज्य और विधान-मंडल पर इसकी जिम्मेदारी है कि वे किसानों 
और कृषकों के कल्याण के लिये कदम उठायें। मुझे विश्वास है कि यदि इस 
प्रकार के पदाधिकारी नियुक्त किये गये होते तो कृषकों की यह दशा नहीं हुई 
होती। हमने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये भी पदाधिकारियों को नियुक्त 
किया हे। हमने यह क्‍यों किया? हमने यह इसलिये किया कि हम यह जानते 
हैं कि उनके मार्ग में विशेष कठिनाइयां हैं। 


*थ्री एस. नागप्पा (मद्रास : जनरल): श्रीमान्‌, मेरे माननीय मित्र ने यह कहा 
है कि “हमने अनुसूचित जातियों के लिये भी श्रम-सम्बन्धी पदाधिकारियों को नियुक्त 
किया है”। केवल अनुसूचित जातियों को ही इन पदाधिकारियों की आवश्यकता 
है। वे 'भी' शब्द का क्‍यों प्रयोग करते हैं? मुझे इस शब्द पर आपत्ति है। उन्हें 
इसे वापस लेना चाहिये। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: ये विशेष पदाधिकारी विशेष वर्गों के लिये ही हें। 


*थ्री एस. नागप्पा: उन्हें, अर्थात्‌, अनुसूचित जातियों को उनकी आवश्यकता 


है। 
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*डॉ. पी.एस. देशमुख: यदि वे अनुसूचित जातियों के लिये ही नियुक्त किये 
जाते हैं तो उनके कारण अनुसूचित जातियों का अवश्य ही कल्याण तथा उन्नति 


हे “उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य महोदय अपने समय से अधिक समय ले चुके 
| 

*डॉ. पी.एस. देशमुख: अच्छी बात है, श्रीमान्‌। यदि इन पदाधिकारियों की 
नियुक्ति से अनुसूचित जातियों को कुछ भी लाभ हुआ है तो किसानों, खेतिहरों 
और कृषकों के लिये भी ये क्‍यों नियुक्त न किये जायें? हम जानते हैं कि वे 
भी अशिक्षित हैं और उनके लिये सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और उन्हें 
बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि ये मंत्रणालय किसानों की 
दशा पर विचार करते और उनके कल्याण की चिता करते तो अभी तक उनकी 
बहुत उन्‍नति हो जाती। 


श्रीमानूु, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता किन्तु इसका अर्थ यह नहीं हे 
कि मैं डॉ. अम्बेडकर को विश्वास दिलाने के लिये अन्य तर्क नहीं उपस्थित कर 
सकता, यद्यपि साधारणतया उन्हें विश्वास नहीं हुआ करता। मुझे आशा है कि कम 
से कम इस प्रविष्टि के सम्बन्ध में वे सहानुभूति से विचार करेंगे और मेरे संशोधन 
को स्वीकार कर लेंगे क्‍योंकि इसे कोई भी कृषि-मंत्री अपना कर्त्तव्य नहीं समझता। 
कम से कम केन्द्र के माननीय कृषि-मंत्री महोदय को तो मैंने यह कहते हुए 
सुना ही है कि भारत शासन अधिनियम के उपबन्ध उनके मार्ग में बाधा डालते 
हैं। वास्तव में केवल इस अनुसूची के ही सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि 
इसमें यथोचित उपबन्धों का अभाव है। इस दृष्टि से श्रीमान्‌, मेश यह विचार हे 
कि यह प्रविष्टि अत्यंत आवश्यक हेै। 


*थ्री आर.के. सिधवा (मध्यप्रान्‍्न और बरार : जनरल): श्रीमान्‌, मेरे विचार 
से इस प्रसंग में श्रमिकों अथवा कृषकों की शिकायतें दूर करने का प्रश्न नहीं 
उठता। मैं डॉ. अम्बेडकर से केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्‍या “श्रमिकों के 
कल्याण” के सम्बन्ध में प्रविष्टि 26 में “श्रमिक” शब्द में कृषक और किसान 
सन्निहित हैं या नहीं अथवा क्या उसमें केवल औद्योगिक श्रमिक ही सन्निहित हें। 
जहां तक मैं समझता हूं, “श्रमिक” शब्द में केवल औद्योगिक श्रमिक ही सन्निहित 
हैं और कृषक सन्निहित नहीं है। यदि यह बात है तो मैं डॉ. देशमुख के संशोधन 
का हृदय से समर्थन करता हूं। 


श्रीमानू, यदि आप ओब्योगिक श्रमिकों के लिये विधि बनायेंगे तो आप कृषकों 
को उससे वंचित नहीं कर सकते। इसलिये किसानों और खेतिहरों का या तो प्रविष्टि 
26 में उल्लेख होना चाहिये अथवा, जैसाकि डॉ. देशमुख ने प्रस्ताव किया है, इस 
सम्बन्ध में एक पृथक्‌ प्रविष्टि रखनी चाहिये। किसान ही देश की रीढ़ हैं। हमें 
केवल औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण की चिंता न करनी चाहिये और वह इसलिये 
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कि वे आवाज उठा सकते हैं और अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचा सकते हें 
और उन्हें दूर भी करवा करते हैं। किसान अपनी आवाज नहीं उठा सकते और 
वे सुसंगठित भी नहीं हैं किन्तु हमें उनकी उपेक्षा न करनी चाहिये। मेरी अपनी 
यह धारणा है कि श्रम विधि सम्बन्धी प्रविष्टि सूची में होनी चाहिये। मैं जानता 
हूं कि वह समवर्ती सूची में होगी और प्रत्येक प्रान्‍्त अपनी इच्छानुसार विधि बना 
सकेगा। इस समय बंबई प्रान्त ने एक ऐसी विधि बनाई है जो संयुक्त प्रान्त की 
विधि के विपरीत है और संयुक्त प्रान्‍्त की विधि बंगाल की विधि के विपरीत 
है। यदि केन्द्र में श्रमिकों का कोई संगठन होता तो मुझे विश्वास है कि श्रमिकों 
की दशा वह न होती जो आज हे। 


इसलिये मैं यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि सभी प्रकार की श्रमविधि 
के सम्बन्ध में सूची | में प्रविष्टि होनी चाहिये किन्तु यदि यह सम्भव न हो 
तो मैं श्रीमानू, यह अवश्य कहूंगा कि किसी भी स्थिति में उन श्रमिकों की उपेक्षा 
नहीं की जा सकती जो कृषक, किसान, खेतिहर आदि कहे जाते हैं। आप औद्योगिक 
श्रमिकों का विशेष रूप से उल्लेख कर रहे हैं और उनके सम्बन्ध में संविधान 
में एक प्रविष्टि रख रहे हैं। इसका क्‍या अर्थ लगाया जायेगा? यह समझा जायेगा 
कि सभा ने जहां औद्योगिक श्रमिकों को अधिमान दिया है वहां किसानों की उपेक्षा 
की है। यह इसलिये किया गया है कि श्रमिक शोर मचा सकते हैं और सरकार 
के मंत्रियों से मिल सकते हैं तथा अपनी शिकायतें दूर करवा सकते हैं। यह बहुत 
ही अनुचित है इसलिये मैं डॉ. देशमुख के संशोधन का पूरे जोर से समर्थन करता 
हूं, जब तक मेरे मित्र डॉ. अम्बेडकर हमें यह विश्वास नहीं दिलाते कि “श्रमिक” 
शब्द में कृषि सम्बन्धी श्रमिक भी सन्निहित हैं। यदि वे किसी प्रकार सभा को 
यह विश्वास दिला दें कि इस शब्द में कृषि-सम्बन्धी श्रमिक भी सम्मिलित हैं 
तो मैं उनकी शब्दावली को स्वीकार करने तथा डॉ. देशमुख के संशोधन का विरोध 
करने के लिये तैयार हूं। 


*श्री नज़ीरुद्दीन अहमद: उपाध्यक्ष महोदय, डॉ. देशमुख ने जो संशोधन उपस्थित 
किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। किसानों, खेतिहरों और कृषकों के प्रश्न की 
उपेक्षा की जा रही है। जहां तक औद्योगिक श्रमिकों का सम्बन्ध है उनकी ओर 
पर्याप्त ध्यान दिया गया है। वास्तव में सरकार उनके प्रति बहुत दुलार दिखाती 
है किन्तु जहां तक कृषि सम्बन्धी श्रमिकों तथा किसानों, खेतिहारों और कृषकों का 
सम्बन्ध है उनका हर कदम पर बलिदान किया जाता है। ऊपर पूंजीपति हैं और 
नीचे श्रमिक हैं और इन दोनों के बीच में दब कर मध्यम वर्गों का अस्तित्व 
ही मिटने जा रहा है। यदि यह प्रविष्टि स्वीकार कर ली गई तो सरकार को अवश्य 
ही उनके प्रश्न की जांच करनी पडेगी, उनके लिये यथोचित विधि का निर्माण 
करना होगा और एक प्रशासन सम्बन्धी कार्यक्रम निश्चित करना होगा। मेरा यह 
निवेदन है कि इस विषय का बहुत महत्व है और इस प्रकार की प्रविष्टि से 
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[ श्री नज़ीरुद्दीन अहमद] 


कोई हानि नहीं होगी। वास्तव में इससे इस प्रश्न की ओर सरकार तथा विधान-मंडल 
का और जनसाधारण का ध्यान आकृष्ट होगा। इसलिये मेरा यह विचार है कि इस 
दृष्टि से यह प्रविष्टि स्वीकार की जानी चाहिये। 


चौधरी रणवीर सिंह (पूर्वी पंजाब : जनरल): अध्यक्ष महोदय, में डॉ. देशमुख 
के संशोधन का पुरजोर समर्थन करता हूं। आज आप देखिये, लेबर का ही मुकाबला 
कर लीजिये, किसानों के साथ, कि हालत कितनी मुखतलिफ है। लेबर के लिये 
हमारे कांस्टीट्यूशन के अन्दर एक धारा आने वाली है इस धारा के अन्दर अगर 
उसकी बोली बोलने वाले पच्चीस बच्चे भी इकट्ठे हो जायेंगे तो भी स्टेट जिम्मेदारी 
लेगी उसको बढ़ाने के लिये। लेकिन करोड़ों ऐसे किसान हैं जिनके बच्चों के 
लिये न कोई स्कूल की सहूलियत है न उनके लिये कोई अस्पताल की सहूलियत 
है। मुझे जो कोई हमारे वेस्ट पंजाब या दूसरे इलाकों से आये हुये हैं उनसे पूरी 
हमदर्दी है। मैं किसी से पीछे नहीं, उनके लिये उनके बच्चों के लिये अस्पताल 
मिले, स्कूल मिले, लेकिन किसानों के बच्चों के लिये न कोई स्कूल है न कोई 
अस्पताल है। तो अगर जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि एक एंट्री का सवाल हे, 
मैं कहता हूं कि एंट्री का सवाल नहीं। यह किसानों की जान और मौत का सवाल 
है। अगर आप इस एंट्री को यहां दाखिल कर देते हैं तो उन्हें कुछ आशा बंधती 
है। आज लाखों और करोडों किसान आपकी तरफ, इस सभा की तरफ देख रहे 
हैं और वह इस उम्मीद में बेठे हैं कि नया कानून जब लागू होगा तो उनके 
लिये कोई न कोई भलाई वाला होगा। लेकिन अगर आप उनके वेलफेयर के नाम 
को भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं तो उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 
उससे उन्हें कितनी निराशा होगी। 


इसलिये मैं हाउस का ज्यादा समय न लेते हुये इस संशोधन का पुरजोर समर्थन 
करता हूं और यह आशा करता हूं कि यह भाई जिन्हें कल एडल्ट एलेक्टोरेट 
के सामने जाना है वह अपने आगे का और भविष्य का ध्यान खखेंगे। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, क्‍या मैं व्याख्या कर सकता हूं? 
इस सूची में जो प्रविष्टियां हैं उनके सम्बन्ध में कुछ भ्रम तथा मिथ्या धारणा का 
परिचय मिल रहा हेै। मेरे मित्र डॉ. देशमुख के संशोधन का आशय यह है कि 
सभी प्रकार के किसानों, खेतिहरों और कृषकों के कल्याण के लिये व्यवस्था की 
जाय। मैं इसे स्पष्टतया समझना चाहता हूं कि इन साधारण शब्दों अर्थात्‌ “सभी 
प्रकार के कृषक” शब्दों का अर्थ क्‍या है। क्‍या वे यह चाहते हैं कि राज्य को 
2 के कल्याण की भी चिन्ता करनी चाहिये, जो पांच लाख का भूमि राजस्व 
देते हैं? 
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*आ्री आर.के, सिधवा:ः आप उन शब्दों को निकाल सकते हें। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: उसमें मालगुजार भी सम्मिलित होंगे। किसी 
प्रविष्टि को स्वीकार करने के पूर्व मुझे यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि उसके 
शब्दों का अर्थ क्‍या है। “कृषक” शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। उसका 
अर्थ दबैल आसामी भी हो सकता है। उसका अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से भी हो 
सकता हैं जो वास्तव में खेतिहर हो। उसका अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से भी हो 
सकता है जिसके पास केवल दो एकड़ भूमि हो। उसका अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति 
से भी हो सकता है जिसके पास पांच हजार एकड़ भूमि हो अथवा पांच लाख 
एकड़ भूमि हो। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: मैं उस पदावली को निकालने के लिये तैयार हूं। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः यह एक कठिनाई हैं दूसरी बात यह हे 
कि मेरे मित्र डॉ. देशमुख ने, दिखाई यह देता है कि, विभिन्‍न प्रविष्टियों तथा 
उनके अर्थ की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया है। जहां तक कृषि का सम्बन्ध 
है, हमने तद्विषयक दो स्पष्ट प्रविष्टियां सूची 2 में रखी हें अर्थात्‌, प्रविष्टि संख्या 
2], जिसका विषय कृषि है, और प्रविष्टि संख्या 24, जिसका विषय भूमि हे। 
यदि वे इन दो प्रविष्टियों को देखें तो..... 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: कितनी तर्कशून्य बातें कही जा रही हें। यदि देखा 
जाय तो श्रमिकों के कल्याण के सम्बन्ध में एक स्पष्ट प्रविष्टि है। फिर उनके 
व्यावसायिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अलग उपबन्ध क्‍यों रखा जा रहा हे? कृपा 
करके तर्कशून्य बातें न कहिये। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: यह मेरा काम नहीं है कि मैं प्रशासन 
के दोष सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर दूं। मैं केवल यह स्पष्ट कर रहा हूं कि प्रविष्टियों 
का अर्थ क्‍या है। जैसाकि मैं कह चुका हूं हम सूची 2 में दो प्रविष्टियां रख 
चुके हैं। प्रविष्टि संख्या 2। कृषि के सम्बन्ध में है, जिसके अंतर्गत “कृषि-शिक्षा 
और गवेषणा, मारकों से रक्षा तथा उद्भिद रोगों का निवारण भी है।” 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: तब आप “श्रमिकों का कल्याण” शब्दों को क्‍यों रखना 
चाहते हैं? 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: आप कुछ धेर्य क्‍यों नहीं रखते? मैं अपने 
काम को जानता हूं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मैं अपना काम नहीं जानता? 
मैं अपना काम जानता ही हूं। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: मैं आपके रुख को भी जानता हूं। हर किसी को 
बेवकूफ बनाने की कोशिश न कीजिये। 
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“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: हम इस सम्बन्ध में एक प्रविष्टि रख चुके 
हैं, जिसके अधीन कोई भी राज्य केवल कृषि के सम्बन्ध में ही नहीं बल्कि कृषकों 
के सम्बन्ध में भी कल्याणकारी कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रविष्टि 24 
भी है जिसमें यह उपबंधित हे कि इस विषय के सम्बन्ध में विधि बनाई जा सकती 
है--“ भूमि अर्थात्‌ भूमि में या भूमि पर अधिकार, भूधृति, जिसके अन्तर्गत भूस्वामी 
और किसानों का सम्बन्ध भी है।” इस प्रविष्टि के अधीन किसानों के सभी आर्थिक 
हितों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकती है। इसलिये जहां तक प्रविष्टियों का 
सम्बन्ध हे उनमें किसी ऐसी बात का अभाव नहीं है जिसके कारण प्रान्तीय सरकारें 
कृषक वर्गों के कल्याण के लिये कुछ न कर सकें। 


अब मैं उस प्रश्न को लेता हूं जिसे मेरे मित्र श्री सिधवा ने उठाया है और 
जो मेरे विचार से, बहुत उपयुक्त प्रश्न है। उन्होंने यह पूछा है कि “श्रमिक” शब्द 
का क्या अर्थ है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मुझसे यह पूछा है कि क्‍या “श्रमिक” 
शब्द में औद्योगिक श्रमिक तथा कृषि-सम्बन्धी श्रमिक दोनों सम्मिलित हैं। मेरे विचार 
से उनका प्रश्न यही था। मैं यह जोर देकर कहता हूं कि उस शब्द में दोनों प्रकार 
के श्रमिक सन्निहित हैं। उद्देशर यह नहीं है कि इस प्रविष्टि में केवल औद्योगिक 
श्रमिक ही सम्मिलित किये जायें। प्रविष्टि 26 के अधीन केन्द्र अथवा प्रान्त श्रमिकों 
के लिये कोई भी कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं, चाहे वे श्रमिक औद्योगिक 
श्रमिक हों अथवा कृषि-सम्बन्धी श्रमिक। 


इसी प्रकार काम की शर्तों, भविष्य-निधि, नियोजक-दातव्य, कर्मियों के प्रतिकर, 
स्वास्थ्य बीमा तथा असमर्थता-निवृत्तिवेतन के प्रश्न सभी श्रमिकों के सम्बन्ध में उठेंगे 
चाहे वे औद्योगिक श्रमिक हों अथवा कृषि-सम्बन्धी श्रमिक। इसलिये जहां तक इस 
प्रविष्टि 26 का सम्बन्ध है, यह केवल औद्योगिक श्रमिकों ही तक सीमित नहीं 
है। इस कारण मेरे मित्र डॉ. देशमुख ने जिस संशोधन का प्रस्ताव रखा है वह 
बिल्कुल अनावश्यक है। वह अनावश्यक ही नहीं है बल्कि अस्पष्ट और अनिश्चित 
भी है और उसमें प्रयुक्त शब्दावली को विधि की शब्दावली भी नहीं कहा जा 
सकता। 


*डॉ., पी.एस. देशमुख: क्या कृषि सम्बन्धी श्रमिकों के अतिरिक्त देश में अन्य 
लोगों के वर्ग नहीं हैं? क्या डॉ. अम्बेडकर ने 'खेतिहरों' और “किसानों” के बारे 
में कुछ नहीं सुना हे? 

*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: जैसाकि मैं स्पष्ट कर चुका हूं उनके 


कल्याण के लिये प्रांतीय सूची की प्रविष्टि 2। तथा प्रविष्टि 24 के अधीन कार्यवाही 
की जा सकती है। 


संविधान का मसौदा [445 
*उपाध्यक्ष: अब में सभा के समक्ष संशोधन संख्या 250 (अर्थात्‌ डॉ. देशमुख 
के संशोधन को) रखता हूं। 
प्रस्ताव यह है किः 


“सूची | (छठा सप्ताह) के संशोधन संख्या 33 में, प्रस्तावित नवीन प्रविष्टि 
26-क के पश्चात्‌ निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये: 


“26.8. एट[शि९ ए 9९88थ75, शि258 06 2९07रप88 0 3 5$0॥5. (26-ख,. 
सभी प्रकार के किसानों, खेतिहरों और कृषकों का कल्याण।)'” 


संशोधन गिर गया। 
*डॉ. पी.एस. देशमुख: श्रीमान्‌ू, मैं मत विभाजन की मांग करता हूं। 
“उपाध्यक्ष: सदस्य कृपया अपने हाथ खडे करें। 
सभा में सदस्यों ने हाथ खडे करके मत-विभाजन किया। 
हां वाला पक्ष : 26 
नहीं वाला पक्ष : 42 


संशोधन गिर गया। 


प्रविष्टि 27 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं किः 

“सूची 3 की प्रविष्टि 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:- 
“27. फ्ाफा0ज़ाला भाव प्राध्ग009ग०॥. (27. नौकरी और बेकारी।) '” 
*उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है किः 

“सूची 3 की प्रविष्टि 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:- 
“27. फ्ाफा0ज़ाला भाव प्राध्गा00/ग०॥. (27. नौकरी और बेकारी।) '” 

संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 


प्रविष्टि 27. संशोधित रूप में, समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 
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प्रविष्टि 28 
“उपाध्यक्ष: प्रविष्टि 28 के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है। 


*श्री एस. नागप्पाः उस पर मत लेने के पूर्व मैं कुछ शब्द कहना चाहता 
हूं। 

“उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य महोदय तीन मिनट में समाप्त कर दें। 

*भ्री एस. नागप्पा: उपाध्यक्ष महोदय, “व्यापार-संघ” शब्द केवल औद्योगिक 
श्रमिकों के प्रसंग में ही प्रचलन में है। माननीय डॉ. अम्बेडकर ने यह कहने की 
कृपा की थी कि “श्रमिक” शब्द में कृषि सम्बन्धी श्रमिक भी सम्मिलित हैं। जब 
यह अनुच्छेद इस संविधान में रखा जा रहा था तो उस समय मैंने इस आशय 
का एक संशोधन प्रस्तुत किया था कि “श्रमिक” शब्द में कृषि सम्बन्धी श्रमिक 
भी सन्निहित होने चाहियें। उन्होंने कृपा करके उसे स्वीकार किया था और स्पष्ट 
शब्दों में यह कहा था कि उससे कृषि सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार के कर्मी भी 
अभिप्रेत हैं। 


इसके अतिरिक्त “श्रमिक विवादों” के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि श्रमिकों 
का आपस में भी विवाद हो सकता है। मेरे उन मित्रों ने, जिन्होंने कृषि सम्बन्धी 
श्रमिकों के पक्ष में मत दिया है, स्थिति को ठीक नहीं समझा है, क्‍योंकि उन्होंने 
कृषकों और कृषि सम्बन्धी श्रमिकों में कोई विभेद नहीं किया है। कृषक भी कठिन 
परिश्रम करता है। किन्तु वह किसके लिये परिश्रम करता है? वह अपने लिये 
परिश्रम करता है। किन्तु कृषि सम्बन्धी श्रमिक अन्य लोगों के लिये परिश्रम करता 
है। कृषि सम्बन्धी श्रमिक मजदूरी पाता है किन्तु कृषक अपने लिये परिश्रम करता 
है। और सम्पत्ति का अर्जन स्वयं करता है। कृषकों और कृषि सम्बन्धी श्रमिकों 
में अन्तर है और इसे समझना चाहिये। यदि मेरे मित्र तर्क से काम लें और 
कृषि-सम्बन्धी श्रमिकों की रक्षा के सम्बन्ध में, तथा उन्हें सभी प्रकार के 
विशेषाधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में, एक खण्ड रखने के लिये इस सभा 
से अनुरोध करें तो मैं भी उनके साथ हूं। अन्यथा मेरी समझ में नहीं आता कि 
कृषकों को इस प्रकार की सुविधा क्‍यों दी जा रही है। आखिर प्रकृति ने कृषि 
और भूमि सभी लोगों को समान रूप से प्रदान की है। किन्तु लालच अथवा वृत्तिवश 
कृषकों ने अन्य लोगों की भूमि स्वयं ले ली है। अब वे यह चाहते हैं कि उन्हें 
अधिक सुविधाएं दी जाये। यह एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है और इसके लिये सहमत 
होना अनुचित ही होगा। मेरे विचार से इस देश में कृषकों की इस प्रकार रक्षा 
करने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल कृषि करने तथा राज्य से राजस्व देने 
का अधिकार हे। 


“उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य महोदय को जो समय दिया गया था उसे वे समाप्त 
कर चुके हें। 


*भ्री एस. नागप्पाः यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इस देश के 70 प्रतिशत 
लोग कृषि सम्बन्धी श्रमिक हें। 


संविधान का मसौदा [447 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: इसका सम्बन्ध कृषि सम्बन्धी श्रमिकों से नहीं है। 


*भ्री एस. नागप्पा: इसका कृषि सम्बन्धी श्रमिकों से बहुत सम्बन्ध है। यदि 
आप उन्हें संगठित करके उनका एक संघ बना दें तो सरकार अवश्य ही उनका 
समर्थन करेगी, कृषि सम्बन्धी श्रमिकों को संगठित करना कोई आसान काम नहीं 
है। लगभग सभी कृषि सम्बन्धी श्रमिक अशिक्षित और अबोध हें। मेरे विचार से 
यह भविष्य की सरकार का कर्तव्य है कि वह इन लोगों के लिये जो कुछ भी 
आवश्यक हो उसे करे। मुझे आशा है कि वयस्क मताधिकार के फलस्वरूप भविष्य 
की सरकार में यही लोग होंगे। वही वास्तविक स्वामी होंगे और सच्चे अर्थ में 
शक्ति-प्रयोग करेंगे। किन्तु मेरे विचार से किसी भी बुद्धि-सम्पन्न, न्‍्याय-सम्पन्न, तथा 
उदारता-सम्पन्न सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह इन लोगों को यथोचित अधिकार 
प्रदान करे। 


*उपाध्यक्ष: अब मैं प्रस्ताव पर मत लूंगा। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। श्रमिकों 
के कल्याण के प्रसंग में “व्यापार संघ” शब्दों का बहुत व्यापक अर्थ है और 
उनसे न केवल औद्योगिक संगठनों के व्यापार-संघ अभिप्रेत हो सकते हैं बल्कि 
कृषि सम्बन्धी श्रमिकों के व्यापार-संघ भी अभिप्रेत हो सकते हैं। इस दशा में मुझे 
सन्देह है कि इस स्थल पर “ओद्योगिक” शब्द प्रविष्ट करने से कहीं “व्यापार-संघ” 
पदावली का अर्थ तथा विस्तार सीमित तो न हो जायेगा। किन्तु मैं किसी संशोधन 
को उपस्थित नहीं कर रहा हूं। मैं यह चाहता हूं कि मसौदा-समिति को इस पदावली 
की परीक्षा करने तथा इस पर विचार करने का अवसर दिया जाये। मैं चाहता 
हूं कि इस प्रविष्टि को इस समय इसी रूप में रहने दिया जाये। मैं यह सन्देह 
प्रकट कर चुका हूं कि चूंकि “व्यापार-संघ” पदावली का व्यापक अर्थ है इसलिये 
सम्भव है कि इस प्रविष्टि के एक अंश को संशोधित करने की आवश्यकता पड़े। 


*उपाध्यक्ष: डॉ. अम्बेडकर ने जो कुछ कहा है उसके अधीन रहते हुए मैं 
प्रविष्टि 28 पर मत लेता हूं। प्रस्ताव यह है कि:- 


“प्रविष्टि 28 सूची 3 का अंग बना ली जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
प्रविष्टि 28 समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


नवीन प्रविष्टि 28-क 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 
“सूची 3 की प्रविष्टि-28 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये:- 


“28-04. (छ्ञााहाटांग भाव गरावप्रष।4॥ ॥0000॥605, ८एण॥09॥65 करा ॥प्रढ5. 
(28-क. वाणिज्यिक और ओद्योगिक एकाधिपत्य, गृट्‌ट और न्‍्यास।)'” 
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डॉ. पी.एस. देशमुख: में अपना संशोधन उपस्थित नहीं कर रहा हूं 
*उपाध्यक्ष: में अब संशोधन पर मत लेता हुं। 

प्रस्ताव यह है कि: 

“सूची 3 की प्रविष्टि 28 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये:- 


“26-03. (7ए्रञाहाटांग॑ बात गरातप्रशा॥ं 70000॥605, ०ण09॥25 ॥00 ॥प्र४$, 
(28-क. वाणिज्यिक और ओऔद्योगिक एकाधिपत्य, गृटूट और नन्‍्यास।)'” 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


प्रविष्टि 27-क समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


प्रविष्टि 29 


“अध्यक्ष: प्रविष्टि-29 के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है। इसलिये में उस 
पर मत लेता हूं। 


प्रविष्टि 29 समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: श्रीमानू, सभा ने कृपा करके कल मेरे संशोधन का 
एक भाग स्वीकार किया था। किन्तु शब्दावली के सम्बन्ध में हमने अभी कोई 
निश्चय नहीं किया है। जब हम राज्य-सूची पर विचार कर रहे थे तो यह निर्णय 
किया गया था कि “खाद्य पदार्थों में उपमिश्रता” के विषय को सूची 3 में प्रविष्ट 
किया जाये। इसलिये सम्भवतः यह उचित ही होगा कि हम इस अवसर पर इस 
प्रविष्टि कि शब्दावली पर विचार करें। साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि मेरा 
पहला संशोधन भी स्वीकार किया जाये। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः क्‍या मैं इस ओर ध्यान दिला सकता हूं. 
कि प्रविष्टि 29-क का आशय सूची | की प्रविष्टि-69-क में आ गया है, जिसे 
सभा ने व्यापक शब्दों को प्रविष्ट करके पारित किया हे? “वस्तु” शब्द का प्रयोग 
किया गया है, जिसमें कृषि से उत्पादित वस्तु आदि भी सम्मिलित हैं। इसी प्रकार 
कल श्री मैत्र के प्रस्ताव के फलस्वरूप प्रविष्टि संख्या 29-ख स्वीकार की गई 
और वह अब सूची 3 की प्रविष्टि संख्या 20-क हे। 


*डॉ. पी.एस. देशमुखः मैं अपने मित्र के सुझाव का पहला अंश स्वीकार 
करता हूं। मैं प्रविष्टि 29-क को रखने का प्रस्ताव नहीं उपस्थित कर रहा हूं। 
किन्तु मैं यह स्पष्ट रूप से नहीं समझ सका कि क्‍या सूची 2 की प्रविष्टि को 
केवल हटा कर दूसरी जगह रखा गया है या अन्य कोई कार्यवाही की गई है। 


संविधान का मसौदा [449 


*ग्राननीय डॉ. बी.,आर. अम्बेडकर: वह हटा कर समवर्ती सूची में प्रविष्टि 
20-क के रूप में रख दी गई है। सभा ने यही प्रस्ताव पारित किया था। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: क्‍या यह अच्छा नहीं होगा कि उसके विस्तार को 
बढ़ाया जाये? 


*याननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकरः मेरे विचार से “खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण ” 
में सब कुछ आ जाता है। 


*डॉ. पी.एस. देशमुखः यदि यह बात है तो मैं अपना संशोधन उपस्थित नहीं 
करता। 


प्रविष्टि 30 तथा 3॥ 
*उपाध्यक्ष: अब में प्रविष्टि 30 तथा प्रविष्टि 3) पर मत लेता हूं। 
प्रविष्टि 30 तथा प्रविष्टि 33 समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


नवीन प्रविष्टि 3-क 
“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 
“प्रविष्टि 3]) के पश्चात्‌, निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये:- 


“3]-0., 7075, 5प्र]]०९ 600 ॥6 ज़ाएशंडरणा$ ण व॥5 4 जाती 72596९ 0 गाधुंण 
70०॥5. (3-क. पत्तन, महापत्तनों के सम्बन्ध में सूची- के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए।) 88 


*उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है किः 
“प्रविष्टि 3]) के पश्चात्‌, निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये:- 


“3]-0., 7075, 5प्र)]]०९ 00 ॥6 जछञाएशंडाणा$ ण 495 4 जाती 72596९ 0 गाधुंण 
70०४5. (3]-क. पत्तन, महापत्तनों के सम्बन्ध में सूची | के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए।) १ ॥) 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
प्रविष्टि ]3क समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


प्रविष्टि 32 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 
“सूची 3 की प्रविष्टि 32 निकाल दी जाये।” 
यह हटाकर सूची | में रख दी गई हे। 
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*उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है किः 
“प्रविष्टि 32 निकाल दी जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
प्रविष्टि 32 समवर्ती सूची से निकाल दी गई। 


प्रविष्टि 33 

*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 
“सूची 3 की प्रविष्टि 33 निकाल दी जाये।” 

जैसाकि मैं कह चुका हूं, यह भी हटा कर सूची | में रख दी गई है। 
*उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है किः 

“प्रविष्टि 33 निकाल दी जाये।” 

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
प्रविष्टि 35 समवर्ती सूची से निकाल दी गई। 


प्रविष्टि 33-क तथा प्रविष्टि 33-ख 
“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं किः 
“सूची 3 की प्रविष्टि 33 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नवीन प्रविष्टियां रखी जायें:- 


“33-06, (प्रश/06ए9, 793227शा/ .4 त590$4] णए [/09४0५9 (ताएपकाए बशा- 
टप्रॉापा॥। ॥0) ९८]॥०१ 99 ]8ए9 00 908 ९ए३४८प९८ 97क%थएफ. 


33-83. २८ राव 704049007 एफ 7३०5 तं59]80९60 #0 गशा' 094] 
7स्‍906 0ए९॥9शा९०८९ 99 7९35807 ० ॥॥6 5ठवाए प्‌ ण ॥6 70णगञगा॥70$ ए वात 
भाव एवतंडाधा, 7 


(33-क. विधि द्वारा निष्क्राम्य घोषित सम्पत्ति की (कृषि भूमि सहित) अभिरक्षा, 
प्रबन्ध और व्ययन। 


33-ख. भारत और पाकिस्तान की डोमिनियनों के स्थापित होने के कारण अपने 
मूल निवास-स्थान से स्थानान्तरित हुए व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास।) 


(संशोधन संख्या 296 उपस्थित नहीं किया गया।) 


संविधान का मसौदा [45] 


“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“सूची 3 की प्रविष्टि 33 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नवीन प्रविष्टियां रखी जायें:- 


“33-06, (प्रश/00ए9, 793227शा/ .4 त590$4] णए [/॥09४0५9 (ताएपकाएर ब९ा- 
टप्राणाग [॥9) 0९९८]॥४९०१ ७9५ 4ए 40 96 ९४३८प१९८९ [7/05फशथाएप. 


33-83. २८ राव 7040900॥ एस 7३४०5 तं590]80९6 #07 पशा' 094 
7906 0एक्‍९॥9श९०८९ 99 7९8807 ० 6 5ठवाह प्‌ ण 6 70णगञगा॥708 ए वात 
भाव एगतंडाका, 7 


(33-क. विधि द्वारा निष्क्राम्य घोषित सम्पत्ति की (कृषि भूमि सहित) अभिरक्षा 
प्रबंध और व्ययन। 


33-ख. भारत और पाकिस्तान की डोमिनियनों के स्थापित होने के कारण अपने 
मूल निवास-स्थान से स्थानान्तरित हुए व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास।) 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
प्रविष्टि 33-कफ और 33-ख समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


प्रविष्टि 34 


*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: इसके सम्बन्ध में एक संशोधन है। इस संशोधन के 
उपस्थित किये जाने के पश्चात्‌ श्रीमान्‌, मैं इस प्रविष्टि पर बोलना चाहता हूं। 


*शथ्रीमती पूर्णिमा बनर्जी (संयुक्तप्रान्‍्त : जनरल): श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव 
उपस्थित करती हूं कि: 


“सूची 3 की प्रविष्टि 34 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये: 


३4. ४८णा०गांट, ढतप्रत्थांगाब] थ्राव 50लंब्र फशायराए. (34. आर्थिक, शिक्षा 
सम्बन्धी और सामाजिक योजना।) '” 


मैंने “शिक्षा सम्बन्धी” शब्दों को भी प्रविष्ट किया है। मेरे विचार से इस सभा 
के अधिकांश सदस्य मेरे इस कथन से सहमत होंगे कि सामाजिक योजना 
शिक्षा-सम्बन्धी योजना से बिल्कुल भिन्‍न है और उसमें शिक्षा-सम्बन्धी योजना का 
आशय सतन्निहित नहीं है। सामाजिक योजना के अन्तर्गत समाज के लिये योजना 
बनाई जायेगी। उसके फलस्वरूप समाज का ढांचा बिलकुल ही भिन्‍न आधार पर 
खड़ा किया जा सकता है। वास्तव में वह आर्थिक योजना से सम्बन्धित है। इसलिये 
मुझे आशा है कि जो कठिनाई मुझे दिखाई दे रही है उसकी ओर मसौदा समिति 
और विशेषत: डॉ. अम्बेडकर ध्यान देंगे। संघ-सूची के अधीन केन्द्र ने शिक्षा-मान 
निश्चित करने के लिये शक्ति ग्रहण की है। प्रविष्टि 40 के अधीन उसने महत्वपूर्ण 


]452] भारतीय संविधान-सभा [3 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[ श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी] 


शिक्षा संस्थाओं को चलाने का भार स्वयं स्वीकार किया हे। प्रविष्टि 40-क के 
अधीन वह वैज्ञानिक तथा शिल्पी संस्थाओं का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने जा रहा 
है। प्रविष्टि 57-क के अधीन वह उच्च-शिक्षा की संस्थाओं के शिक्षामानों को 
बनाये रखने तथा उनका एकीकरण करने का भार स्वीकार कर रहा है। यदि संघ 
इन सब कार्यों को करने का प्रयन्त करने जा रहा हे तो मेरे विचारों से संघ 
को प्रान्तों में शिक्षा-सम्बन्धी योजनाओं को चलाने के लिये अवश्य ही शक्ति प्राप्त 
होनी चाहिये। 


संघ-सूची पर विचार-विमर्श होते समय कुछ मित्रों ने यहां तक कह डाला 
कि विश्वविद्यालय की शिक्षा संघ के ही अधीन होनी चाहिये। मैं उनसे इस सीमा 
तक सहमत नहीं हूं किन्तु, मेरे विचार से, केन्द्र को प्रान्तों के लिये अवश्य ही 
शिक्षा-योजनाएं चलानी चाहियें। मेरी यह धारणा है कि आर्थिक तथा सामाजिक योजना 
में शिक्षा-सम्बन्धी योजना सम्मिलित नहीं है और इसी कारण मैंने यह संशोधन 
उपस्थित किया है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि या तो इस प्रविष्टि में 
“शिक्षा-सम्बन्धी ” शब्द रखे जायें या शिक्षा-सम्बन्धी योजना के लिये एक अलग 
प्रविष्टि रखी जाये। डॉ. अम्बेडकर इन दो सुझावों में जिसे अधिक सुविधाजनक 
समझें उसे प्रयोग में लायें। मुझे आशा है कि डॉ. अम्बेडकर इस कठिनाई का 
अनुभव करेंगे और हमें बतायेंगे कि क्‍या वे इससे सहमत नहीं हैं कि सामाजिक 
और आर्थिक योजना का विशेष अर्थ है और वास्तव में शिक्षा-सम्बन्धी योजना उनका 
महत्वपूर्ण अंग नहीं है, भले ही वह एक साधारण अंग हो, अथवा क्‍या वे यह 
समझते हैं कि संघ को सारे देश के लिये शिक्षा-सम्बन्धी योजना बनाने के लिये 
शक्ति प्राप्त हे। 


*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बहिन श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ने 
जो संशोधन उपस्थित किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं उठा हूं केवल 
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र को योजना बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इस 
संशोधन का उद्देश्य यह है कि भारत सरकार को शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं को 
अबाध रूप से प्रयोग में लाने के लिये शक्ति प्रदान की जाये। यदि हमें अपने 
राष्ट्र को शीघ्र ही समुन्तत बनाना है तो यह शक्ति केन्द्र को अवश्य ही दी जानी 
चाहिये। केन्द्र का यह कर्त्तव्य है कि वह देखे कि शिक्षा के प्राथमिक और माध्यमिक 
स्तरों में हमारे बच्चे गलत ढंग की शिक्षा प्राप्त न करें। प्राथमिक और माध्यमिक 
शिक्षा का जो प्रभाव बच्चों पर पड़ जाता है वह, चाहे विश्वविद्यालयों में उसे 
मिटाने के लिये कितने ही प्रयास क्‍यों न किये जायें, कभी मिटता नहीं। वास्तव 
में प्रान्‍्नीय सरकारों की प्रान्तीयता की भावनाओं को देखते हुए खतरा इसका है 
कि वे बच्चों के मस्तिष्कों को दूषित कर देंगे। यदि भारत की एकता के दृष्टिकोण 
को विकसित करना है तो शिक्षा-सम्बन्धी योजना के विषय को समवर्ती सूची में 
रखना चाहिये ताकि केन्द्र किसी समुचित ऐहिक आधार पर हमारी शिक्षा के लिये 
योजना बना सके। 
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श्रीमानू, इस प्रश्न के एक अन्य अंग की ओर भी मैं सभा का ध्यान आकृष्ट 
करना चाहता हूं। 


प्रविष्टि 34 इस प्रकार हैः 

“आर्थिक और सामाजिक योजना।” 

राजनैतिक योजना का क्‍या होगा? 

*कुछ माननीय सदस्यः यह बहुत खतरनाक सिद्ध होगी। 


शयाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: वह संविधान में संशोधन करके व्यवहार 
में आ सकती है। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: मुझे बोलने दीजिये। राजनैतिक योजना की भी 
आवश्यकता है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक 'रिपब्लिक' में दार्शनिक सम्राटों के अनुशासन 
तथा प्रशिक्षण के लिये एक कठोर प्रणाली का प्रतिपादन किया है। हमें भी ऐसी 
व्यवस्था स्थापित करनी चाहिये, जिससे हमें शासक तथा प्रशासक, प्राप्त हो सकें। 
इस समय देश में नेताओं का अभाव है। नात्सी जर्मनी में भी शासकों और प्रशासकों 
को एक योजना के आधार पर प्रशिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया था। 
इस देश में भी इस प्रकार का प्रयास करना चाहिये। केवल लोक सेवा आयोग 
की परीक्षाओं से पर्याप्त लाभ न होगा। 


*एक माननीय सदस्य: क्‍या आप इस देश में नात्सीवाद चाहते हैं। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: विचारों का नामकरण आसान हे। विचारों का नामकरण 
न होना चाहिये। नाम लिखी हुई चिप्पियां और व्यापार चिह्न डाक घरों और सरकारी 
विभागों के लिये हं। 


हमारे राजनैतिक जीवन के सभी क्षेत्रों में इसी प्रकार योजनाओं को प्रयोग में 
लाने का प्रयास किया जाना चाहिये। हमारी वेदेशिक नीति एक योजना के अधीन 
निश्चित की जानी चाहिये। मुझे इसकी प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र श्री केसकर 
आज यहां उपस्थित हैं। दूर के और निकट के लक्ष्यों का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख 
होना चाहिये। भू-राजनीति के अध्ययन के लिये इस देश में एक संस्था स्थापित 
की जानी चाहिये। हमारे राजनैतिक जीवन के अंग प्रत्यंग का वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित 
योजना के आधार पर निर्माण होना चाहिये। राजनैतिक क्षेत्र में जो भी कदम उठाया 
जाये वह किसी योजना के अधीन उठाया जाये। 


*भ्री रोहिणी कुमार चौधरी (आसाम : जनरल): श्रीमान्‌, मुझे यह प्रतीत 
होता है कि पिछली बार जब मैं बोला था तब से एक युग बीत गया है। बात 
यह नहीं है कि मेरी जबान लम्बी नहीं है। केवल मैं इस सभा में इस कारण 
नहीं बोलना चाहता कि कहीं कार्य की प्रगति में बाधा न पडे। किन्तु आज मेरी 
माननीय मित्र श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ने हृदय में गुदगुदी पैदा करने वाला जो भाषण 
दिया उसने मेरी निद्रा भंग कर दी। किन्तु मैं यहां अपनी माननीय मित्र श्रीमती 
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[ श्री रोहिणी कुमार चौधरी] 


पूर्णिमा बनर्जी के भाषण की प्रशंसा करने नहीं उपस्थित हुआ हूं, बल्कि पूरे जोर 
से उसका विरोध करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। श्रीमानू, हम इन सूचियों के, 
अर्थात्‌ सूची ।, 2 और 3 के अन्त तक पहुंच गये हैं, किन्तु हम देखते क्‍या 
हैं? हम यह देखते हैं कि स्थिति यह है कि राज्य अब राज्य अथवा प्रान्त नहीं 
रह गये हैं। वे अब नगरपालिकाओं अथवा स्थानीय निकायों के समान हो गये हेै। 
सब शक्तियां छीन कर सूची | में अथवा सूची 3 में रख दी गई हैं। इस प्रसंग 
में मुझे उपनिषद्‌ के ये शब्द स्मरण हो आते हैं: 


“पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ” 


सब कुछ निकाल देने पर भी पूर्णता बनी ही रहती है जैसे कि पूर्ण चन्द्र 
से चाहे जितने टुकड़े काट दिये जाये किन्तु पूर्ण चन्द्र पूर्ववत्‌ बना ही रहता है। 
इन सभी सूचियों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात्‌ हम इसी स्थिति को प्राप्त 
हो गये हैं। प्रान्तों के पास कुछ भी शक्ति नहीं रह गई है किन्तु फिर भी पूर्ण 
चन्द्र पूर्ववत्‌ पूर्ण चन्द्र बना हुआ है। 


श्रीमान्‌ू, मैं इस सभा का ध्यान उस संशोधन की ओर आकृष्ट करता हूं, जिसे 
मेरे माननीय मित्र श्री सन्तानम्‌ ने प्रस्तावित किया था, अथवा जिसकी उन्होंने सूचना 
दी थी। वह संशोधन संख्या 366 है, जिस के द्वारा इस प्रविष्टि को निकाल देने 
का यथेष्ट प्रयास किया गया है। अच्छा तो यही होता कि प्रविष्टि 34 निकाल 
ही दी जाती। आर्थिक और सामाजिक योजना का आखिर क्‍या अर्थ है? किसी 
प्रान्‍्नु अथवा राज्य के लिये आर्थिक और सामाजिक योजना बनाने का कार्य 
विधान-मंडल के लिये छोड़ देना चाहिये। जब कभी सूची 2 और सूची 3 को 
लेकर विरोध होगा तो केन्द्र द्वारा प्रस्तावित विधि ही प्रभावी होगी। इस दशा में 
इस प्रविष्टि को रखकर क्‍या केन्द्र की विधि से सामाजिक अथवा आर्थिक योजना 
के सम्बन्ध में राज्य के साधारण कार्यों में हस्तक्षेप न होगा? सामाजिक और आर्थिक 
योजना का आशय क्‍या है? सूची 2 में जिन विषयों का भी उल्लेख है उनसे 
आर्थिक योजना स्वतः: बन जाती है। सूची 2 में आर्थिक योजना का उल्लेख करना 
और केन्द्र को आर्थिक योजना में हस्तक्षेप करने का क्षेत्राधिकार देने के लिये इस 
स्थल पर एक अन्य प्रविष्टि रखना मेरे विचार से नासमझी ही होगी। मेरी माननीय 
मित्र श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ने “शिक्षा-सम्बन्धी ” शब्दों को जोड़कर राज्यों की शक्तियां 
सीमित करके और भी अधिक नासमझी का परिचय दिया है। यह उपयुक्त व्यवस्था 
है कि शिक्षा राज्यों के हाथ में रहे। शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में केन्द्र 
क्यों हस्तक्षेप करे? राज्यों की यही सम्मति है कि इन पर प्रान्तों का ही अधिकार 
हो। जब आप इस स्थल पर “शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं” शब्दों को रखना चाहते 
हैं तो “स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुविधाओं” शब्दों को भी क्‍यों नहीं रखते? आप केवल 
शिक्षा पर ही क्‍यों जोर देते हैं? यदि आप श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी के संशोधन को 


संविधान का मसौदा [455 


स्वीकार करते हैं तो मैं आप से पूछता हूं कि “स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं” शब्दों 
को आप क्‍यों नहीं रख रहे हैं, क्‍योंकि स्वास्थ्य का प्रश्न शिक्षा के प्रश्न से अधिक 
महत्वपूर्ण है? यदि श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी का उद्देश्य यह है कि सभा का ध्यान 
शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाये तो मैं पूछता 
हूं कि वे शिक्षा के पहले स्वास्थ्य के बारे में क्‍यों विचार नहीं करतीं? आखिर 
शिक्षा से स्वास्थ्य का अधिक महत्व है। इसके अतिरिक्त कोई कला प्रेमी सदस्य 
यह भी कह सकता है कि कला सम्बन्धी सुविधाओं का भी उल्लेख होना चाहिये। 
एक सुविधा के अनन्तर दूसरी सुविधा का उल्लेख हो सकता है और इस प्रकार 
राज्यों को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उनको यथासम्भव कम किया जा सकता 
है। श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी का यही उद्देश्य है, जिसका इस सभा को कदापि अनुमोदन 
न करना चाहिये। मेरा यह निवेदन है कि, यद्यपि अब देर हो गई है किन्तु यदि 
यह सम्भव हो तो, अच्छा यही होगा कि सभा प्रविष्टि 34 को बिल्कुल निकाल 
ही दे। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मुझे इसका बहुत खेद है कि 
मैं श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे 
विचार से “शिक्षा” शब्द ही प्रविष्टि बिल्कुल अनावश्यक है। “सामाजिक” शब्द 
इतना व्यापक है कि उससे “धार्मिक योजना” के अतिरिक्त समाज से सम्बन्धित 
अन्य किसी भी बात का बोध हो सकता है। “सामाजिक” शब्द का विपरीत शब्द 
केवल “धार्मिक” ही होगा। राज्य केवल “धर्म” के सम्बन्ध में योजना नहीं बना 
सकता। अन्य सभी विषयों के सम्बन्ध में राज्य योजना बना सकता हे। 


मेरे माननीय मित्र श्री रोहिणी कुमार चौधरी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनके 
सम्बन्ध में उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वह यह देखें कि इस प्रविष्टि को समवर्ती 
सूची में रखा गया है। इस कारण राज्यों को इसकी स्वतंत्रता होगी कि वे जैसी 
भी योजनाएं चाहें बनायें। केवल उस दशा में, जब केन्द्र कोई योजना बनाये और 
राज्य भी कोई ऐसी योजना बनाये जो केन्द्र की योजना के विरुद्ध हो तो राज्य 
की योजना अलग रख दी जायेगी। यह राज्य की योजना बनाने की शक्ति में हस्तक्षेप 
नहीं है। इस लिये मेरा यह निवेदन है कि इस प्रविष्टि को उसी भाषा में रहने 
दिया जाये जिस भाषा में यह इस समय है। 


*उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“सूची 3 की प्रविष्टि 34 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:- 


"34. एटणाणां2, ०१तएरटक्वांणा॥ भाव 502८१ एशाएंग2 (34. आर्थिक, शिक्षा-सम्बन्धी 
और सामाजिक योजना'” 


संशोधन गिर गया। 
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*उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“प्रविष्टि 34 सूची 3 का अंग बना ली जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
प्रविष्टि 34 समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


प्रविष्टि 34-क 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं किः 
“सूची 3 की प्रविष्टि 34 के पश्चातू, निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये:- 


34-40. 3703९00झां24॥ आऑ25 थाव 7थ7॥शा॥5. (34-क. पुरातत्व सम्बन्धी स्थान 
और अवशेष।) '” 


यह समवर्ती विषय होगा। 
*उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“सूची 3 की प्रविष्टि 34 के पश्चात्‌, निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये: 


34-04. 370॥3९00झांट॥ आऑ25 0 7थ॥शा॥5. (34-क. पुरातत्व सम्बन्धी स्थान 
और अवशेष।) '” 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
प्रविष्टि 34-क समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


(इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय ने सभापति-आसन रिक्त कर दिया 
ओर उस पर अध्यक्ष महोदय आसीन हो गये।) 


प्रविष्टि 35 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं किः 


“सूची 3 की प्रविष्टि 35 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये। 


“35, व क़्याटांए65 णा जाता ८<णाफुलआाइओआाणा ण #कुथाज ३०९परा:व 7० 
#९वुपांश्राण60 60 ॥6 छप[00565 0 ॥6 एगञाणा 0 ए 3 9906 0 07 भए गीला 
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>िप्ञ॥6 एणा0056 45 00 96 6&&८्यरा66 रात ॥6 [णा 64 6 गक्माल व] 


जाांता छपरा <णाफुशइशबाणा 5 00 96 शाण्ला, 7 


(35. संघ के या राज्य के या किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जित 
या अधिगृहीत सम्पत्ति के लिए प्रतिकर निर्धारण करने के लिए सिद्धान्त तथा 
वैसे प्रतिकर के दिये जाने का रूप और रीति।) 


“अध्यक्ष: इसके सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है। 
प्रस्ताव यह है कि: 
“सूची 3 की प्रविष्टि 35 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये: 


“35. वढ क्याटंए965 णा जाता ८<णाफुलाइआाणा 0 #कुथाज ३०९परा2व 7० 
7#९तपंंशरा।ण60 ई0 ॥6 छप7]00565 ए ॥6 एगञाणा 0 0 3 996 0 07 भाए गीला 
?9पफछ॥0० |9प79056 45$ 00 96 6&8&ा॥ञ)शारत राव ॥6 [गा ॥.व4 6 गाल जा 
जाला डप्रता ८णाफुलाइआाणा 5 00 06 शुएण्ला, 7 


(35. संघ के या राज्य के या किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जित 
या अधिगृहीत सम्पत्ति के लिए प्रतिकर निर्धारण करने के लिए सिद्धान्त तथा 
वैसे प्रतिकर के दिये जाने का रूप और रीति।) 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 


प्रविष्टि 355, संशोधित रूप में, समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


प्रविष्टि 35-क 
*माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं किः 
“सूची 3 की प्रविष्टि 35 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये: 


“35-68, ॥7946 06 ८एराशार6 का, भाव ॥6 047०0), 5फए9 2१व4 तांआ॥- 
छएपाणा एण ॥6 90070$ ए गतवप्रश॥ा658 एरीशरठ ॥6 ०0770] ए 8प्रणी ॥0प7572९5 
एज 6 एगंगा 45$ 66९८9भ९१व एज एक्राक्रााशा 09 48ए9 00 96 ?छफुटतांशा। क ॥6 
?9पा०॥0९ गराशिटछ, 7 


]458] भारतीय संविधान-सभा [3 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


(35-क. यहां संसद्‌ से विधि द्वारा किन्‍्हीं उद्योगों का संघ द्वारा नियंत्रण 
लोक-हित में इष्टकर घोषित किया गया है उन उद्योगों में व्यापार और वाणिज्य 
तथा उनका उत्पादन, सम्भरण और वितरण।) 


(संशोधन संख्या 33] उपस्थित नहीं किया गया।) 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“सूची 3 की प्रविष्टि 35 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये: 


“35-06, ॥7946 26 ८ए्राशार6 का, भाव ॥6 [047०0 5फए9 भव तांआ।- 
छएपाणा णए ॥6 900700%$ ए वप्र॥658 एरीशर ॥6 ०0770] 0 8प्रणा ॥0प572९5 
एज 6 एांगा 4$ 66९८9भ९१व एचछ एक्राक्रााश 09 48ए9 ॥0 96 >&छुटतंशा। क ॥6 
?9पर०0९ गराशिढछ, 7 


(35-क. जहां संसद्‌ से विधि द्वारा किन्‍्हीं उद्योगों का संघ द्वारा नियंत्रण 
लोक-हित में इष्टकर घोषित किया गया है उन उद्योगों में व्यापार और वाणिज्य 
तथा उनका उत्पादन, सम्भरण और वितरण।) 


प्रविष्टि 355-क समवर्त्ती सूची का अंग बना ली गई। 


प्रविष्टि 36 
*माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं किः 
“सूची 3 की प्रविष्टि 36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये; 


“36, गावणरा॥65 भाव 8909708 00 ॥6 छप0056$8 ए थाए णी ॥6 7,028 59९८ॉ- 
ग€व का कहा वी ता ॥8 ता, 7 


(36. सूची 2 या सूची 3 में उल्लिखित विषयों में से किसी के प्रयोजनों 
के लिए जांच और सांख्यकी।) 


“अध्यक्ष: इस सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है। 
प्रस्ताव यह है किः 
“सूची 3 की प्रविष्टि 36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये; 


“36, ावणरा65 राव ॥99708 00 ॥6 छप0056$ 0 क्ाए ण ॥6 70538 59९८- 
ग€व का कहा वी ता ॥8 वा, 7 
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[36. सूची 2 या सूची 3 में उल्लिखित विषयों में से किसी के प्रयोजनों 
के लिए जांच और सांख्यकी।] 
संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 


प्रविष्टि 3656, संशोधित रूप में, समवर्ती सूची का अंग बना ली गई। 


नवीन प्रविष्टि 
*अध्यक्ष: पंडित गोविन्दबल्लभ पंत ने एक नवीन प्रविष्टि प्रस्तावित की है। 
(संशोधन सख्या 44 उपस्थित नहीं किया गया।) 
*डॉ. पी.एस. देशमुख: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 
“सूची 3 में निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये: 


>#706लांणा ए काफकला भाव एप 7णा ७&कफाणंॉगांणा भाव 40क4077शा, 
अ्ंबट क्रा।06 एा (७). 7 


[बच्चों और युवाओं की शोषण और परित्यजन से रक्षा, देखिये (भाग 6 का) 
अनुच्छेद। ] 


श्रीमानू, दो अवसरों पर मैं इसी प्रकार के संशोधन उपस्थित कर चुका हूं. 


*पाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: इस संशोधन पर अन्य संशोधनों के साथ 
विचार किया जा चुका है और इस सम्बन्ध में उत्तर देते हुए मैंने अपने मित्र 
से कहा था कि इस विषय पर मसौदा-समिति विचार करेगी। उस समय वे इससे 
सहमत हो गये थे। 


*डॉ. पी.एस. देशमुखः मेरा केवल यह निवेदन है कि मसौदा-समिति के निर्णय 
के अनुसार शब्दों में हेरफेर किया जाये किन्तु जिस रूप में मैंने इस प्रविष्टि को 
प्रस्तुत किया है उसी रूप में इसे उस समय तक स्वीकार कर लिया जाये। इसे 
इस कारण छोड़ न दिया जाये कि मसौदा-समिति इस पर विचार करेगी। जो शब्द 
भी उपयुक्त समझे जायें वे रखे जायें, किन्तु बच्चों और युवाओं की शोषण और 
परित्यजन से रक्षा के सम्बन्ध में एक प्रविष्टि हो। मुझे आशा है कि डॉ. अम्बेडकर 
इसे कृपा करके स्वीकार कर लेंगे। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं अपने मित्र से कह चुका हूं कि यदि 
में यह देखूंगा कि उनके उद्देश्य की पूर्ति अन्य प्रविष्टियों से नहीं होती है तो 
मैं तद्विषयक किसी प्रविष्टि को रखने का यथासम्भव प्रयास करूंगा। मैं उन्हें यह 
आश्वासन दे चुका हूं। 


]460] भारतीय संविधान-सभा [3 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे मैं और सभा के कुछ 
अन्य सदस्य बहुत महत्व देते हैं। अभी सवा ग्यारह ही बजे हैं और हमारे पास 
बहुत समय है। यदि विद्वान डॉक्टर महोदय को आधे घंटे की आवश्यकता है तो 
वे इतना समय ले सकते हैं। हम इतनी देर विश्राम करके समवेत हो सकते हें। 
ताकि वे निश्चित रूप से बता सकें कि इस प्रकार की प्रविष्टि की आवश्यकता 
है या नहीं। हमने विभिन्‍न प्रविष्टियों पर विचार-विमर्श किया हैं श्रमिकों के कल्याण 
के सम्बन्ध में हमने एक प्रविष्टि रखी है। फिर भी हमने श्रमिकों के व्यावसायिक 
प्रशिक्षण के सम्बन्ध में एक प्रविष्टि रखी है। यदि इस सम्बन्ध में डॉ. अम्बेडकर 
ने यह निर्णय किया कि श्रमिकों के कल्याण के विषय में एक प्रविष्टि रखने 
पर भी उनके व्यावसायिक तथा शिल्पी प्रशिक्षण के सम्बन्ध में एक अलग प्रविष्टि 
रखने की आवश्यकता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि बच्चों की देखरेख 
के सम्बन्ध में वे खींचातानी का निर्वचन क्‍यों करते हैं। श्रीमान्‌ू, मेरा विश्वास है 
कि बच्चों के सम्बन्ध में जिस प्रविष्टि का प्रस्ताव मैंने किया है उसे यदि स्थान 
दे दिया गया तो उससे कोई हानि न होगी। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं इस विषय पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार 
करूंगा। मुझे इस उद्देश्य से पूरी सहानुभूति है। इसके अतिरिक्त मैं और कह भी 
क्या सकता हूं? 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: मुझे इस आश्वासन से संतोष कर लेना चाहिये। मुझे 
आशा हे कि अन्ततोगत्वा इस आशय की एक प्रविष्टि रखी जायेगी। 


*अध्यक्ष: कुछ अन्य संशोधन भी हें। डॉ. देशमुख। संशोधन संख्या 252। 
*डॉ. पी.एस. देशमुख: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 
“सूची-3 में निम्नलिखित नवीन प्रविष्टियां रखी जायें: 


“(). 7२९९४४ा०णा, ०ण॥70] क्षात गरक्चा॥20906 एस 9प9॥0 ॥07525. [ () वैश्या- 
गृहों का नियमन, नियंत्रण और उन्हें बनाये रखना।]' 


अथवा विकल्पत: 


॥२टए7]47०णा क्ाव ०070] ए छाएशाॉपा[णत भाव 7९97 ]470, ०णा70 राव ॥9्वा- 
(९॥906 0 9प0॥0 ॥07565. (वेश्यावृत्ति का विनियमन और नियंत्रण और वैश्यागृहों 
का विनियमन, नियंत्रण और उन्हें बनाये रखना।)'” 


संविधान का मसौदा [46] 


इनमें से कोई भी स्वीकार किया जा सकता है। में सभा का अधिक समय 
नहीं लेना चाहता.... 


*आ्री आर.के. सिधवाः श्रीमान्‌ मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रान्तीय सरकारें 
भी ये कार्य कर सकती हें। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: में सभा का ध्यान अपने माननीय मित्र श्री ब्रजेश्वर 
प्रसाद के भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने बताया था कि चूंकि 
प्रान्तों ने इस प्रकार की कोई विधि नहीं बनाई है इसलिए नगरपालिकाओं को इस 
सम्बन्ध में कोई शक्ति नहीं प्राप्त है। यदि हमें एकरूपता लानी है और राज्यों 
को इसकी स्वतंत्रता देनी है कि यदि वे चाहें तो वैश्यावृत्ति का प्रतिषेध करें अथवा 
उसे समाप्त करें, तो इस उद्देश्य की पूर्ति केवल अन्य प्रविष्टियों के निर्वचन से 
न होगी। इसलिये डॉ. अम्बेडकर के सामने मैं यह सुझाव रखता हूं कि वे इस 
संशोधन को स्वीकार कर लें। किन्तु यदि वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते तो 
मैं इस पर जोर नहीं देता कि इस पर मत लिया जाये। 


किन्तु अगले संशोधन पर मैं जोर देता हूं और उसे बहुत महत्वपूर्ण भी समझता 
हूं। वह इस प्रकार है किः 


“सूची 3 में निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये: 


“69098॥707/ ॥76 गाक्या॥शाओा९०९८ एस ४079| 00775 270 [097९5. (राष्ट्रीय 
फार्मों और पार्कों की स्थापना तथा उन्हें बनाये रखना।)'” 


यहां एक शब्द गलत छप गया है। जहां दूसरी जगह “फार्म” शब्द आया है 
वहां उसके स्थान पर “पार्क” शब्द होना चाहिये। इस प्रसंग में भी यह कहा जा 
सकता है कि यह शक्ति प्राप्त है ही और इसका प्रयोग विभिन्‍न प्रविष्टियों के 
अधीन किया जा सकता हे। मेरे विचार से अब वह समय निकट है जब हम 
विभिन्‍न विषयों के राष्ट्रीयकरण को महत्व देने लगेंगे। बहुत सी ऊसर भूमि पड़ी 
हुई है और उसे सहकारी फार्मो, राष्ट्रीय फार्मों और पार्कों में परिणत किया जा 
सकता है। अब राष्ट्रीय पार्कों की आवश्यकता समझी जाने लगी है क्योंकि उन 
का केवल आमोद-प्रमोद ही के लिए नहीं बल्कि अन्य प्रयोजनों के लिए भी 
उपयोग किया जा सकता है। कृषि के सम्बन्ध में भी वे कई प्रकार से उपयोगी 
सिद्ध हो सकते हैं। फार्मों में ही नहीं बल्कि पार्कों में भी हम जन साधारण को 
तथा कृषकों को भूमि क्षय को रोकने आदि की शिक्षा दे सकते हैं। ये सब चीजें 
आधुनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं। यदि हम अमेरिका अथवा अन्य सभ्य देशों 
में जायें तो हम देखेंगे कि केवल राज्य ही बडे-बडे फार्मों को नहीं बनाये रखते 
बल्कि संघीय सरकार भी उन्हें बनाये रखती है और उनकी अच्छी देखरेख होती 
है। मेरे विचार से इस प्रकार के स्पष्ट उल्लेख से कोई हानि न होगी और उचित 
यही है कि यह प्रविष्टि स्वीकार कर ली जाये। 
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*थ्री महावीर त्यागी (संयुकतप्रान्त : जनरल): क्‍या माननीय सदस्य महोदय 


कं पर नियंत्रण रखकर किसी अनुज्ञा (पर्मिट) प्रणाली को अस्तित्व में लाना चाहते 
2 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: जी नहीं, श्रीमान्‌॥ 


*भ्री महावीर त्यागी: कहा यह गया है कि वैश्यावृत्ति का विनियमन तथा 
नियंत्रण होना चाहिये। मैंने अनुज्ञाओं से खाद्य नियंत्रण तथा गृहवासन-नियंत्रण के 
बारे में तो सुना है। क्या इसका अर्थ यह है कि सरकार अनुज्ञाओं को जारी करेगी? 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: जी हां, श्रीमान्‌ू, उद्देश्य यही है। अनुज्ञप्तिप्राप्त 
(लाइसैंसदार) वैश्या-गृह भी हैं जहां डाक्टर समय-समय पर जाते हैं। योनि रोगों 
पर इसी प्रकार नियंत्रण रखा जा सकता है। यह कोई नई बात नहीं है। कई देशों 
में इस प्रकार की व्यवस्था है। यदि वेश्यावृत्ति को रहने ही देना है तो यह आवश्यक 
है कि राज्य का उस पर नियंत्रण हो। डाक्टरी परीक्षा की तथा इन गृहों के लिए 
अनुज्ञप्तियों की व्यवस्था होनी चाहिए. ताकि यह बला देश भर में न फैलने पाये 
और लगभग प्रत्येक घर में और समाज के प्रत्येक वर्ग में अपने लिए स्थान न 
बनाये। इस वृत्ति पर नियंत्रण रखने, तथा इसके लिए अनुज्ञप्तियां देने का उद्देश्य 
यह है कि इसका प्रसार न हो और अन्य लोग इसे न अपनाने लगें। मेरे विचार 
से मेरे मित्र को फ्रांस जाने का अवसर नहीं मिला, नहीं तो वे कहीं अधिक समझदार 
हो जाते। 


*भ्री महावीर त्यागी: मैं आपको अपने अनुभव के लिए बधाई देता हूं! 


*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से स्थिति की गम्भीरता को 
नहीं समझा गया हैं मैंने फ्रांस तथा अन्य देशों के बारे में केवल पुस्तकें पढ़ी 
हैं और वहां का मुझे कोई व्यावहारिक अनुभव नहीं है, किन्तु मैं यह कह सकता 
हूं कि इस प्रश्न का इतना अधिक राष्ट्रीय महत्व है कि भारत सरकार को इस 
सम्बन्ध में कोई कदम उठाना चाहिए, जिससे देश के युवाओं की नैतिक परित्यजन 
से रक्षा हो सके। मेरे मित्र श्री देशमुख के भाषण का आशय बहुत कुछ यह 
था कि इस तवृत्ति को पूर्णतया समाप्त करना सम्भव है। मैं उनके इस विचार से 
सहमत नहीं हूं। वेश्यावृत्ति एक प्राचीन वृत्ति है। यह उतनी ही प्राचीन है जितने 
प्राचीन पर्वत हैं और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस वृत्ति का आधार 
मनुष्य प्रकृति ही है। हम केवल इसका नियमन कर सकते हें। अनुज्ञप्तियों की 
व्यवस्था पूर्णतया वैज्ञानिक व्यवस्था है। यदि हमें देश के युवाओं की रक्षा करनी 
है तो हमें केवल प्रान्तीय सरकारों का भरोसा न करना चाहिए। मैंने एक अवसर 
पर श्री देशमुख के आज के संशोधन के समान ही एक संकल्प 938 में गया 
की नगरपालिका के सामने रखा था जबकि मैं उसका एक सदस्य था। नगरपालिका 
के अध्यक्ष ने उसे इस आधार पर अनियमित घोषित कर दिया कि यह विषय 
नगरपालिका के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता और इसके सम्बन्ध में नगरपालिका 
को प्रान्तीय सरकार द्वारा निर्मित विधि की आवश्यकता हेै। 


संविधान का मसौदा [463 


*एक माननीय सदस्यः क्‍या माननीय सदस्य महोदय का यह सुझाव है कि 
सभी अनुज्ञप्तियां दिल्‍ली से जारी की जायें? 


“श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: जब हम इस शक्ति का उल्लेख समवर्ती सूची में कर 
रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि केन्द्र को योजना बनाने तथा नियमन करने 
की शक्ति प्राप्त्हे और वह यह कह सकता है कि प्रान्तीय सरकारें उसके 
आदेशानुसार कार्य करें। यदि प्रान्तीय सरकारें कुछ न कर पायें तो केन्द्र कदम 
उठायेगा। प्रान्तीय सरकारों ने इस सम्बन्ध में अधिक कार्य नहीं किया है। इसलिये 
इस जिम्मेदारी को केन्द्र को स्वीकार करना चाहिये। 


*आ्री आर.के, सिधवा:ः अध्यक्ष महोदय, मुझे श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के दृष्टिकोण 
पर एक प्रकार आश्चर्य ही हुआ। वे कहते है कि यह वृत्ति शताब्दियों पूरानी हे 
और यह समाप्त नहीं की जा सकती हेै। भारत में वेश्यावृत्ति एक कलंक है और 
उसे देखकर हमें लज्जा आती है। यह खेद की बात है कि श्री ब्रजेश्वर प्रसाद 
उसे जारी रखने के पक्ष में बोले हैं। मुझे इसका खेद है कि यद्यपि प्रान्तीय सरकारों 
को इस सम्बन्ध में शक्तियां प्रदान की गई हैं किन्तु वे अभी तक इस वृत्ति को 
समाप्त नहीं कर सकी हें। मैं यह जानता हूं कि कुछ प्रान्तीय सरकारों ने इस 
दिशा में कदम उठाया है किन्तु यदि डॉ. अम्बेडकर का यह विचार हे कि उन्हें 
इस सम्बन्ध में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है तो दोष हमारा है। यह भी एक बुरी 
बात है कि अनुज्ञप्तियां देकर वैश्यावृत्ति को चलने दिया जाये। आज कल भी 
अनुज्ञप्तियां दी जाती हैं किन्तु यह एक दूसरी बात है। यदि इस प्रकार की वैत्ति 
को जारी रखा जायेगा तो यह समाज के लिए एक लज्जा की बात होगी। मैं यह 
कहता हूं कि प्रान्तीय सरकारों को इसे रोकने के लिए तुरन्त ही कार्यवाही करनी 
चाहिये और मैं डॉ. देशमुख के संशोधन का समर्थन करता हूं। मैं केवल यह 
कहता हूं कि इस संशोधन की इस कारण आवश्यकता नहीं है कि प्रान्तीय सरकारों 
को इस सम्बन्ध में आज भी शक्तियां प्राप्त हैं। किन्तु यदि डॉ. अम्बेडकर यह 
समझते हों कि उन्हें इस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है, तो मैं इस संशोधन का 
समर्थन करता हूं क्योंकि इस प्रविष्टि के कारण समाज के एक वर्ग की नैतिकता 
में सुधार होगा। बात यह नहीं है कि उस वर्ग को इस वृत्ति की आवश्यकता 
है। कुछ परिस्थितियों के कारण यह वृत्ति चलती रही है। वास्तव में इसे अब 
समाप्त कर देना चाहिए और इसे किसी प्रकार का प्रोत्साहन न देना चाहिए। मैं 
यह जानता हूं कि कुछ प्रान्तीय सरकारों ने इस ओर कदम उठाये हैं और वैश्याओं 
के किसी वर्ग ने सरकार से कहा है कि यह वृत्ति उनकी आजीविका का साधन 
रही है और उन्हें इस साधन से वंचित कर दिया गया है। आज भी मुझे ज्ञात 
हुआ है कि पाकिस्तान की सरकार का यह विचार है कि वैश्यावृत्ति को समाप्त 
कर दिया जाये। मैं यह भी जानता हूं कि इस नगर के मध्य में यह व्यापार 
किन स्थानों में किया जाता है और इसकी क्‍या दशा हे। 
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*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: सम्भवतः: सदस्य महोदय इस विषय पर जो वैज्ञानिक 
विचार हैं उनके परिचित नहीं हैं। यदि आप इस तवृत्ति को समाप्त कर देंगे तो 
यह लुके छिपे चलने लगेगी। 


*थ्री आर.के. सिधवाः मेरे मित्र महोदय ही इन वैज्ञानिक उपायों को समझा 
करें। उनको वे मुबारक हों। उन्होंने योनि-रोगों आदि की जो चर्चा की है उसे 
मैं समझता हूं। मेश आशय यह है कि यह चीज समाप्त की जानी चाहिए। यह 
एक कलंक और लज्जा की बात है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि यदि इस 
सम्बन्ध में पूरी शक्तियां नहीं दी गई हैं, और डॉ. अम्बेडकर का भी यही विचार 
है, तो मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। अन्यथा मैं जानता हूं कि प्रान्तीय 
सरकारों को यह शक्ति प्राप्त है क्योंकि कुछ प्रान्तों में इस सम्बन्ध में अधिनियम 
भी हें। 


सेठ गोविन्द दास (मध्यप्रान्‍्त और बरार : जनरल): सभापति, जी, मुझे जीवन 
में जो सबसे आश्चर्यजनक घटनायें आन पड़ी हैं उनमें से आज का श्री ब्रजेश्वर 
प्रसाद का भाषण भी है। जबकि हम हाउस का एक दूसरे प्रकार से उत्थान करना 
चाहते हैं और नैतिक दृष्टि से समाज की एक नयी रचना करना चाहते हैं उस 
समय मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी मौजूद 
हैं जो वेश्यावृत्ति को अभी भी हमारे देश में कायम रखना चाहते हें। 


हम लोगों ने जो गत तीस वर्षों से गांधी के नेतृत्व में चलते रहे हैं, नेतिक 
विषयों की एक धारणा बनाई थी और हम यह आशा करते थे कि हमारे देश 
के स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात्‌ जो नया विधान हम देश का बनायेंगे उस विधान 
में इस प्रकार की नेतिकताओं के लाने का हम प्रयत्न करेंगे, जिससे वेश्यालय 
जहां पर मदिरा पी जाती है, ऐसे स्थान या जहां पर जुआ खेला जाता है, ऐसी 
जगह, इन सबका हमारे समाज में से लोप हो जाये। परन्तु हम देखते हैं कि अभी 
भी हमारे बीच इस तरह के विचार मौजूद हैं जो इन संस्थाओं को रखना चाहते 
हैं। मैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस बात 
को देखें कि जो मुद्दे यहां पास करते हैं वह नैतिकता की नींव पर खड़े रह 
सकें और हमारे जिस नये समाज की रचना हो वह समाज ऐसा हो जो केवल 
इस देश के लिये नहीं बल्कि सारे संसार के लिये आदर्श समाज हो सके। 


*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: में अपनी एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। 


संविधान का मसौदा [465 


“अध्यक्ष: उसकी आवश्यकता नहीं है। आपने जो कुछ कहा है उसे हम सभी 
समझते हैं। उसका हर किसी ने अपने ढंग से निर्वचन किया हेै। 


*अ्री, नज़ीरुद्दीन अहमद: अश्रीमान्‌...... 
अआाक माननीय सदस्यः बहस समाप्त की जाये। 
“अध्यक्ष: में मि. नज़ीरुद्नीन अहमद को बुला चुका हुं। 


*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमदः एक वकक्‍ता महोदय ने अभी कहा था कि वैश्यावृत्ति 
का पूर्णतया प्रतिषेध कर देना चाहिये। यह जिस भावना से प्रेरित हो कर कहा 
गया है उसका समर्थन मैं ही नहीं बल्कि सारी सभा करती है, परतु प्रश्न यह 
है कि क्‍या यह व्यावहारिक है और क्‍या यह उचित भी हे? 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: क्‍या यह कोई ऐसा प्रश्न है जिस पर 
बहस की आवश्यकता है? प्रश्न केवल यह हे कि क्‍या इस सम्बन्ध में राज्यों 
को शक्ति प्राप्त है अथवा केन्द्र को अथवा क्‍या यह समवर्ती विषय हे। यह प्रत्येक 
विधान-मंडल के तय करने की बात है कि इस शक्ति का प्रयोग किस प्रकार 
होना चाहिये और इस वृत्ति का पूर्ण रूप से प्रतिषेध कर देना चाहिये अथवा इसे 
थोड़ा बहुत चलते देना चाहिये। हमें इससे विधान-मंडलों के लिये छोड देना चाहिये। 


*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: मेरा निवेदन है कि यह संशोधन तर्कसंगत है। संशोधन 
में “वैश्यावृत्ति के विनियमन और नियंत्रण” के लिये व्यवस्था की गई है। एक 
माननीय सदस्य महोदय यह कहते हैं कि वेैश्यावृत्ति को पूर्णतया समाप्त कर देना 
चाहिये और विनियमन तथा नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। मेरा निवेदन है कि 
यह न तो अनावश्यक है और न अव्यावहारिक। आप वेैश्यावृत्ति को समाप्त नहीं 
कर सकते हैं। आप केवल उसका विनियमन कर सकते हैं। और उस पर नियंत्रण 
रख सकते हैं। आप उसका प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं। यदि आप यह करेंगे तो 
आप समाज को अपनी सुरक्षा के एक साधन से वंचित कर देंगे। अव्यावहारिक 
आदर्शवाद के कारण ही यह आपत्ति की गई हेै। मेरा यह निवेदन है कि इस 
संशोधन में सिद्धान्ततः अथवा व्यवहारतः कुछ दोष नहीं है। इसी कारण मैंने कुछ 
शब्द कहे हैं। 


*थ्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्‍ले (मद्रास : जनरल): श्रीमान्‌, मैं भी बोलना 
चाहता हूं। 


“अध्यक्ष: बहस समाप्त करने का प्रस्ताव उपस्थित किया जा चुका है। प्रस्ताव 
यह हे किः 


“प्रस्ताव पर अब मत लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
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“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌ू, इन प्रविष्टियों के अधीन राज्य 
को इस सम्बन्ध में पर्याप्त शक्ति दी गई है और वह इन मामलों का विनियमन 
कर सकता है, अर्थात्‌ वैश्यागृहों के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकता है और बड़े 
पैमाने पर फार्मों को भी चला सकता है। यदि मेरे मित्र डॉ. देशमुख लोक-व्यवस्था 
के सम्बन्ध में सूची 2 की प्रविष्टि | को देखें, और पुलिस के सम्बन्ध में 
प्रविष्टि-4 को देखें, और दंड-विधि के सम्बन्ध में समवर्ती सूची की प्रविष्टि को 
देखें तो उन्हें ज्ञात होगा कि इन मामलों के विनियमन के लिये पर्याप्त शक्ति 
की व्यवस्था की गई है। यदि वे भूमि के सम्बन्ध में प्रविष्टि 24 को तथा कृषि 
के सम्बन्ध में राज्य-सूची की प्रविष्टि 2। को देखें तो उन्हें ज्ञात होगा कि राज्यों 
को अपने फार्म स्थापित करने, अथवा जो कुछ भी चाहें उसे स्थापित करने के 
लिये पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई है। 


इसलिये केवल यह प्रश्न रह जाता है कि फार्मों को स्थापित करने और वेश्यागृहों 
के विनियमन का विषय समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिये या नहीं। मेरे विचार 
से इन विषयों को समवर्ती सूची में अथवा राज्य-सूची में रखने की कसौटी यह 
होनी चाहिये कि ये विषय सारे भारत के लिये महत्वपूर्ण हैं अथवा स्थान-विशेष 
के लिये। मेरे विचार से वेश्यावृत्ति, वेश्यागृहों के विनियमन और फार्मों की स्थापना 
के विषयों का केवल स्थानीय महत्व है। इसलिये अच्छा यही होगा कि ये राज्यों 
के लिये छोड दिये जाये। इनके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये उन्हें पर्याप्त 
शक्ति प्राप्त है। मैं कह नहीं सकता कि इस कार्य को केन्द्र कैसे करेगा। केन्द्र 
के पास कोई कृषि-भूमि नहीं है। यदि केन्द्र कोई फार्म स्थापित करना चाहेगा 
तो वह कृषकों से भूमि अवाप्त करेगा। यह कार्य राज्य भी कर सकते हैं। मेरी 
समझ में नहीं आता कि इन प्रविष्टियों को समवर्ती सूची में रखने से क्‍या लाभ 
होगा। यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जिन प्रदेशों को हम अपने राज्य कहते 
हैं वे यूरोप के बहुत से राज्यों से बहुत बड़े हें। 


*श्रीमती जी. दुर्गाबाई: क्‍या डॉ. अम्बेडकर एक बात स्पष्ट करेंगे? प्रविष्टि 
में वेश्यावृत्ति के विनियमन अथवा प्रतिषेध का उल्लेख है। मैं नहीं जानती कि 
इस प्रसंग में नियमन का क्‍या अर्थ है। मेरे विचार से “पूर्ण प्रतिषेध” शब्द होने 
चाहियें। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: राज्य वेश्यागृहों का नियमन भी कर सकते 
हैं और प्रतिषेध भी कर सकते हैं। राज्य यह कर सकते हं। 


“अध्यक्ष: अब मैं संशोधन पर मत लेता हूं। प्रस्ताव यह है कि: 
“सूची-3 में निम्नलिखित नवीन प्रविष्टियां रखी जाये:- 


") ए०३पराथांणा, ०णा00| ॥ा0 प्राक्ना॥ला्ाा०९ 0 9प0॥0० ॥07528. [() वेश्यागृहों 
का विनियमन, नियंत्रण और उन्हें बनाये रखना।]/” 


संशोधन गिर गया। 
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*अध्यक्ष: अब में दूसरी नवीन प्रविष्टि पर मत लेता हूं:- 


>(व) २९९१४॥०णा भाव ९८णा70] ण ा0शापाण क्ाव 729प870, ०णआ70] भा0 
प्रक्चा॥290९ ०0 ए9प७॥0० #075८७. [(2) वेश्यावृत्ति का विनियमन और नियंत्रण 
और वेश्यागृहों का विनियमन, नियंत्रण और उन्हें बनाये रखना।]” 


सशोधन गिर गया। 
*अध्यक्ष: अब मैं तीसरी नवीन प्रविष्टि पर मत लेता हूं:- 


“(॥) 5४890॥8॥74था( पराभं।ा|शाक्ाए6 ए पि्वाणावं एथ्वाए5 भा।ं फवाात5. [ (3) 
राष्ट्रीय फार्मों और पार्कों की स्थापना तथा उन्हें बनायें रखना।]” 


संशोधन गिर गया। 


“अध्यक्ष: इसके पश्चात्‌ सरदार हुकम सिंह का संशोधन संख्या 253 आता 
है। 


(संशोधन संख्या 255 ओर 325 उपस्थित नहीं किये गये।) 


मुझे केवल इन्हीं नवीन प्रविष्टियों की सूचना दी गई थी। इस प्रकार तृतीय 
सूची समाप्त हो जाती है। 


“अध्यक्ष: सभा को स्मरण होगा कि हाल में एक प्रविष्टि के सम्बन्ध में एक 
औचित्य प्रश्न उठाया गया था किन्तु उस पर उस समय विचार नहीं किया गया 
था। यह प्रश्न उठाया गया है कि अनुसूची-7 की सूची । की एक प्रविष्टि, जिसका 
आशय नीचे दिया हुआ है, नियमानुकूल है या नहीं। वह प्रविष्टि इस प्रकार हैः 


“8४8-क. समाचार पत्रों तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर।” 


यह तर्क उपस्थित किया गया है कि चूंकि अनुच्छेद-3 में यह निर्धारित किया 
गया है कि सब नागरिकों को वाक-स्वातंत्रय और अभिव्यक्ति स्वातंत्रय का अधिकार 
होगा। इसलिये यह प्रविष्टि उससे असंगत हे और इस कारण नियम विरुद्ध है। 
यह तर्क भी उपस्थित किया गया है कि इस मूलाधिकार के सम्बन्ध में केवल 
एक ही परिसीमन है, जो अनुच्छेद-]3 के खण्ड (2) में निर्धारित है। प्रस्तावित 
प्रविष्टि उसके अधीन भी नहीं आती और इस कारण भी नियम-विरुद्ध है। समझा 
यह जा रहा है कि अमरीका के उच्चतम-न्यायालय ने “एलिस ली ग्रोसजीन बनाम 
अमेरिकन प्रेस कम्पनी” के मामले में जो निर्णय किया हे वह तर्कसंगत है। उसमें 
यह कहा गया था कि लुइसिआना के विधान-मंडल का एक अधिनियम, जिसके 
अधीन प्रति सप्ताह 20,000 से अधिक ग्राहक-संख्या वाले समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं 
और सामयिक प्रकाशनों की कुल पावती के आगम पर 2 प्रतिशत का अनुज्ञप्ति-कर 
लगाया गया था संघीय संविधान का खण्डनकारी है और उससे समाचार-पत्रों के 


]468] भारतीय संविधान-सभा [3 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[ अध्यक्ष ] 


स्वातंत्रय का न्‍्यूनन होता है। मैंने इस प्रश्न का निर्णय करना है कि अनुसूची-7 
की सूची-। की प्रविष्टि अथवा किसी अन्य सूची की इसी प्रकार की प्रविष्टि 
नियमानुकूल है या नहीं। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि इस प्रविष्टि पर आधृत 
कोई विधि नियम-विरुद्ध हे या नहीं अथवा उससे अनुच्छेद-3 में वर्णित अधिकारों 
का खण्डन होता है या नहीं। इसका निर्णय न्यायालय करेंगे। प्रस्तावित प्रविष्टि से 
संघीय विधान-मंडल को केवल समाचार-पत्रों तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों 
पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद-3 में किसी स्थल पर यह 
निर्धारित नहीं किया गया है कि समाचार-पत्रों तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों 
पर कर नहीं लगाया जायेगा। इसलिये यह नहीं दिखाई देता कि यह प्रविष्टि 
अनुच्छेद-3 से असंगत है। कर-सम्बन्धी किसी उपबन्ध पर स्वतंत्र रूप से विचार 
करना होगा और उसके गुण-दोषों के आधार पर ही उसके सम्बन्ध में निर्णय करना 
होगा और उसे वाक-स्वातंत्रय तथा अभिव्यक्ति-स्वातंत्रय के मूलाधिकार के प्रश्न से 
अलग करना होगा। अमरीका के उच्चतम-न्यायालय के निर्णय के अधीन भी, जिसे 
तर्कसंगत समझा जा रहा है, सभी प्रकार के करों का अपवर्जन नहीं हो जाता। 
उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है-“हमने जो कुछ कहा है उसका उद्देश्य यह 
नहीं है कि समाचार-पत्रों के स्वामी उन साधारण करों से मुक्त हैं जिन्हें सरकार 
अपनी आवश्यकतानुसार लगायेगी। किन्तु यह कोई साधारण कर नहीं है। यह एक 
ऐसा कर है जिसका बहुत काल तक समाचार-पत्रों के स्वातंत्रय के अपहरण के 
लिये दुरुपयोग किया गया है और उसका एक इतिहास है।” इस निर्णय में आगे 
कहा गया है- “यह कर इस कारण बुरा नहीं है कि इस से अपील करने वालों 
के धन की हानि होती है। यदि केवल यही बात होती तो एक भिन्‍न ही प्रश्न 
उठता। यह इसलिये बुरा है कि इसके इतिहास को देखते हुए तथा इसे भी देखते 
हुए कि वह इस समय किस स्थिति में लगाया जा रहा है, यह स्पष्ट हो जाता 
है कि सूचना के वितरण को जानबूझ कर सीमित करने के लिये कर लगा कर 
प्रयास किया जा रहा है। यद्यपि संविधान की प्रत्याभूतियों के अधीन जनसाधारण 
को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।” यह कर उन पत्रों पर लगाया गया था 
जिनकी प्रति सप्ताह 20,000 से अधिक प्रतियां बिकती थीं। इन समाचार-पत्रों, तथा 
इनसे कम ग्राहक संख्या वाले समाचार-पत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा थी और न्यायाधीशों 
ने यह निर्णय किया कि 20,000 से अधिक ग्राहक संख्या वाले समाचार-पत्रों के 
प्रति विभेद बरतने से दो प्रकार बाधा होती है। एक तो उनकी आय कम हो जाती 
है और दूसरे प्रत्यक्षत: उनकी ग्राहक-संख्या कम हो जाती है। यदि किसी मामले 
में यह प्रश्न उठाया गया कि किसी विशेष कर से वाक-स्वातंत्रय और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य 
का नन्‍्यूनन होता है तो उसके सम्बन्ध में निर्णय किया जा सकता है, किन्तु यह 
निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि समाचार-पत्रों तथा उनमें प्रकाशित होने 
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वाले विज्ञापनों पर कर नहीं लगाया जा सकता। इसलिये प्रस्तावित प्रविष्टि नियमित 


है। 
अब हम उस प्रविष्टि को उठाते हैं। 


*थ्री देशबन्धु गुप्त (दिल्ली): श्रीमान्‌ु, चूंकि यह विषय मसौदा-समिति के 
विचाराधीन है, इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इसे बाद में उठाया जाये। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः 58 सज्जनों ने जिस संशोधन को उपस्थित 
किया है उसे स्वीकार करने के लिये मैं तैयार हूं। 


*भ्री महावीर त्यागी: श्रीमानू, क्या मैं आपको सूचित कर सकता हूं कि इस 
सभा के बहुत से सदस्य इस प्रविष्टि को निकालने के पक्ष में हैं? इस कारण 
आप कृपा करके इसके लिये अपनी सहमति प्रदान करें कि इस पर मसौदा-समिति 
आगे विचार करे और तब तक यह स्थगित रखा जाये। 


*ग्ाननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमानू, यदि इस संशोधन के प्रस्तावक 
महोदय इसे उपस्थित करना चाहें तो मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। 


*ग्री रामनाथ गोयनका (मद्रास : जनरल): श्रीमानू, हाल में आपने 
डॉ. अम्बेडकर से प्रार्था की थी कि वे इसका विकल्प तैयार रखखें। 


शयाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः उन्होंने इस प्रकार की कोई बात नहीं 
कही थी। 


*अथ्री रामनाथ गोयनकाः: श्रीमानू, इस विषय पर कुछ समय लगेगा। 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्‌, संशोधन यहां है। 


*आ्री रामनाथ गोयनकाः मेरा यह सुझाव है कि हम मसौदा-समिति से सम्पर्क 
रखें और एक ऐसा सूत्र निश्चित करें जिसे सभी स्वीकार कर सकें। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: जो सूत्र इस समय है उसे आपने ही 
प्रस्तावित किया है। 


*आ्री रामनाथ गोयनका: हम आपसे परामर्श कर सकेंगे। 


*ग्राननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, यदि प्रविष्टि 88-क उपस्थित की 
जाये तो मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। 


*श्री एस. नागप्पाः वह उपस्थित की जा चुकी हेै। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: वह अभी नहीं उपस्थित की गई है। वह 
सूची-] की प्रविष्टि 88-क थी, राज्य-सूची की नहीं। यह आपत्ति की गई थी 
कि वह नियमित नहीं है और वह उपस्थित नहीं की गई है। इसलिये यदि 
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*शथ्री देशबन्धु गुप्तः श्रीमान्‌, मैं रस्मी तौर से यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं 
कि उस विषय को स्थगित रखा जाये। 


“ग्ाननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: क्‍यों? हम सारी सूची को समाप्त करने 
का प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण हमने शीघ्र काम किया और कई सदस्यों को 
जितना वे बोलना चाहते थे उतना बोलने भी नहीं दिया। अब चूंकि हमारे सामने 
एक स्पष्ट संशोधन है, जिस पर कई लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं, इसलिये उसे 
स्थगित करने की क्‍या आवश्यकता हे? 


*थ्री देशबन्धु गुप्त: वह स्पष्ट नहीं है। डॉ. अम्बेडकर ने ही उसके मसौदे 
के सम्बन्ध में कुछ आपत्ति की थी और यह कहा था कि उसका उपयुक्त मसौदा 
तैयार करने में वे हमारी सहायता करेंगे। 


“अध्यक्ष: जहां तक मैं समझता हूं डॉ. अम्बेडकर ने हाल में यह कहा था 
कि प्रश्न केवल यह है कि यह प्रविष्टि सूची | में होनी चाहिये या सूची 2 
में। उन्होंने कहा था कि नीति के प्रश्न के सम्बन्ध में अभी निर्णय करना है। 


“ग्राननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: यदि आप इसे सूची । में रखना चाहते 
हैं तो मैं इसके लिये तैयार हूं 

“अध्यक्ष: जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि इस प्रविष्टि को किस स्थल 
पर रखा जाये, इस मसौदा-समिति विचार करेगी। 

*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः कठिनाई वास्तव में यह है। यह प्रविष्टि 
आरम्भ में सूची 2 में थी। इस पर यह आपत्ति की गई थी कि इसे सूची 2 
में न रखना चाहिये बल्कि इस रूप में इसे सूची | में रखना चाहिये। यदि यही 
इच्छा है तो मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। 


*थ्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले: श्रीमान्‌, क्या मैं इस संशोधन को उपस्थित 
कर सकता हूं? 
मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 35572 और 3588 के सम्बन्ध में, 
सूची । की प्रविष्टि 88 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये:- 


“88-0७. ]97९5 णा ॥०79.99492०४५5 वाएप्ररा0 44एशाए5$शाशाह$ छपफ)॥58॥6९06 60, 
(88-क. समाचारपत्रों तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर।) ” 


मेरे विचार से इसकी आवश्यकता नहीं है कि मैं इस संशोधन के सम्बन्ध 
में बहुत कुछ कहूं क्‍योंकि मेरे माननीय मित्र श्री गोयनका ने सारी स्थिति स्पष्ट 
कर दी है। श्रीमान्‌, मैं इसे उपस्थित करता हूं। 
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*थ्री देशबन्धु गुप्त: श्रीमानू, क्‍या मैं यह पूछ सकता हूं कि द्वितीय सूची 
की प्रविष्टि 58 का क्या होगा, जो कल स्थगित रखी गई थी? 


“अध्यक्ष: वह नहीं रहेगी। 


*थ्री देशबन्धु गुप्तः वह कल इस कारण स्थगित की गई थी कि ये दो 
प्रविष्टियां एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। 


“अध्यक्ष: वह इस कारण स्थगित की गई थी कि उसे सूची 2 में रखने 
के सम्बन्ध में एक संशोधन था। यदि उसे सूची | में रखा गया तो वह संशोधन 
अनियमित हो जायेगा। 


*थ्री देशबन्धु गुप्त: दो संशोधन हैं। एक संशोधन का उद्देश्य यह है कि यह 
सूची । में रखी जाये। और दूसरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि प्रविष्टि 58 
के विस्तार की परिभाषा की जाये। कल यह संशोधन इस कारण स्थगित किया 
गया कि सभा इस विषय पर विचार नहीं कर रही थी। इन दोनों को एक साथ 
उठाना चाहिये। 


*पाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः मेरे लिये यह आवश्यक नहीं है कि में 
इसे स्वीकार करूं। ये दोनों सम्बद्ध नहीं है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। 


“अध्यक्ष: एक संशोधन, अर्थात्‌ संशोधन संख्या 22, इस संशोधन के कारण 
स्थगित किया गया था। यदि अभी जो संशोधन उपस्थित किया गया है वह स्वीकार 
कर लिया जाता है तो संशोधन संख्या 22 अनियमित हो जाता है और सभा के 
सामने केवल डॉ. अम्बेडकर का प्रस्ताव, अर्थात्‌ संशोधन संख्या 2, रह जाता 


है। 


*अ्री रामनाथ गोयनकाः क्या सूची 2 में आनुषंगिक संशोधन नहीं करना होगा? 
राज्य-सूची में राज्यों को विक्रय पर और विज्ञापनों पर भी कर लगाने की कुछ 
शक्तियां दी गई हैं। यदि इस विषय को सूची | में रखा जाता है तो हमने जिस 
आनुषंगिक संशोधन की सूचना दी है..... 


“अध्यक्ष: इस सम्बन्ध में सूचना दी गई है कि इसे सूची । में सम्मिलित 
किया जाये। यदि यह सूची । में रख दिया जाता है तो यह अपने पहले स्थान 
पर नहीं रह जाता। 


*अथ्री रामनाथ गोयनकाः किन्तु सूची 2 की प्रविष्टि में अपवाद रखना होगा 
और प्रविष्टि में इस प्रकार के शब्द रखने होंगे: “वस्तुओं का विक्रय, समाचार-पत्रों 
के विक्रय. के अतिरिक्त।” 


“अध्यक्ष; इसकी आवश्यकता नहीं हे। 
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“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: यह किसी प्रकार भी आनुषंगिक संशोधन 
नहीं हैं दोनों संशोधन स्वतंत्र संशोधन हैं। एक संशोधन का आशय यह है कि इस 
प्रविष्टि में एक नवीन प्रविष्टि अर्थात्‌ प्रविष्टि संख्या 88-क जोड़ कर इसे अधिक 
विस्तृत बनाया जाये। इसके अतिरिक्त एक अन्य संशोधन भी है जो सूची 2 में 
विक्रय-कर सम्बन्धी प्रविष्टि 58 के बारे में मेरे संशोधन पर संशोधन है। इस संशोधन 
में कहा गया है कि “वस्तुओं” शब्द के साथ कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिये जायें 
जिनसे समाचारपत्रों का अपवर्जन हो जाये। इसके सम्बन्ध में इसके गुण-दोषों के 
आधार पर निर्णय किया जायेगा। इस समय हमने इस प्रश्न पर विचार करना हे 
कि क्‍या हमें सूची | को, उसमें प्रविष्टि 88-क को वर्तमान रूप में रखकर, 
अधिक विस्तृत बनाना चाहिये। 


*भ्री रामनाथ गोयनकाः स्थिति इस प्रकार है। हमने सूची | में इस आशय 
की एक प्रविष्टि प्रस्तावित की है कि समाचारपत्रों तथा उनमें प्रकाशित होने वाले 
विज्ञापनों पर लगने वाले करों के विषय को सूची | में रखा जाये और यह प्रस्ताव 
भी उपस्थित किया है कि प्रान्तों को समाचारपत्रों पर किसी प्रकार का कर लगाने 
का अधिकार नहीं होना चाहिये। इसलिये संशोधन संख्या 57 सूची 2 की प्रविष्टि 
58 के सम्बन्ध में संशोधन संख्या 22 का आनुषंगिक संशोधन है। इस कारण 
इन दोनों संशोधनों पर एक साथ विचार करना होगा। कल जब सूची 2 को प्रविष्टि 
58 का प्रश्न उठाया गया था तो आपने यह कहकर उसे स्थगित कर दिया था 
कि इन प्रविष्टियों को एक साथ लेकर इन पर निर्णय किया जायेगा। 


“माननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकरः इनको एक-एक करके उठाया जा सकता 
हैं एक संशोधन को पहले उठाया जा सकता है। और दूसरे को उसके बाद उठाया 
जा सकता है। 


*थ्री रामनाथ गोयनकाः श्रीमान्‌, क्या मैं यह सुझाव रख सकता हूं कि पहले 
हम सूची 2 की प्रविष्टि 58 को उठायें और तदनन्‍्तर प्रविष्टि 88-क को? 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः आप उन्हें चाहे जिस प्रकार उठाये किन्तु 
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दूसरे संशोधन पर जो मतदान होगा उसकी पहले 
संशोधन पर दिये हुए मत से कोई संगति नहीं होगी। सभा को इसकी स्वतंत्रता 
होगी कि वह एक संशोधन को स्वीकार करे और दूसरे संशोधन को अस्वीकार 
करे। 


*भ्री रामनाथ गोयनकाः मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप अपना निर्णय 
सुनायें। यदि आप समाचारपत्रों पप कर के विषय को सूची | में रखते हैं तो 
वह सूची 2 में नहीं रखा जा सकता। यदि उसे सूची । में रखा जाता है तो 
वह सूची 2 में अपने आप ही नहीं रह जाता। 


“ग्ाननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: यह सूची 2 में केवल इस अर्थ में नहीं 
रहेगा कि उसका करों से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। किन्तु जहां तक वस्तुओं के 
विक्रय का सम्बन्ध है, यह विषय उस सूची में रहेगा। क्या आप उसे भी निकाल 
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देना चाहते हैं? यदि मैं ठीक समझ पाया हूं तो आपका दुहरा उद्देश्य है। आप 
यह चाहते हैं कि समाचारपत्रों पप कोई कर भी न लगे और विक्रय-कर अधिनियम 
के अधीन भी उन्हें कोई कर न देना पड़े। सच्ची बात यह है कि मैं यह नहीं 
चाहता कि आप दोनों ओर से लाभ उठायें। 


*भ्री रामनाथ गोयनकाः श्रीमान्‌, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस विषय 
को सोमवार की सुबह तक स्थगित रखा जाये ताकि हम मिल कर एक साथ विचार 
कर सकें और फिर आपके सम्मुख उपस्थित हों क्‍योंकि चाहे जो भी निर्वचन किया 
जाये, जो कुछ कहा गया है वही हमारे संशोधन का उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य वही 
है। हमें केवल साधारण ज्ञान ही है और डॉ. अम्बेडकर हमारा पथप्रदर्शन कर सकेंगे। 
कर लगाने का मूल अधिकार प्रान्तों से लेकर केन्द्र को दिया जाना चाहिये। यदि 
इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है तो हमें किसी अन्य संशोधन को उपस्थित 
करना होगा, जिससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी। हमारा उद्देश्य यही हेै। 


“अध्यक्ष: डॉ. अम्बेडकर, यदि यह विषय स्थगित किया जाये तो क्‍या आप 
को कुछ आपत्ति है? 


*माननीय डॉ. बी.आर, अम्बेडकर: में स्पष्ट शब्दों में स्थिति स्पष्ट कर दूं। 
मुझे आदेश मिला है कि मैं प्रविष्टि 88-क को स्वीकार करूं। मैं उस आदेश 
के अधीन प्रविष्टि 88-क को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। दूसरे प्रस्ताव (अर्थात्‌ 
संशोधन संख्या 22) के सम्बन्ध में मुझे इस प्रकार का कोई आदेश नहीं मिला 
है। मैं देखता हूं कि उसे स्वीकार करना मेरे लिये कठिन होगा। समाचारपत्रों को 
कर प्रकार के करों से मुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार करना मेरे लिये असम्भव 

| 


*भ्री रामनाथ गोयनकाः: बात यह नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि कर लगाने 
का अधिकार केन्द्र को प्राप्त हो और प्रान्तों को प्राप्त न हो। डॉ. अम्बेडकर से 
मैं यह कहना चाहता हूं कि आदेश इस प्रकार है कि कर लगाने का अधिकार 
प्रान्‍्तों से ले लिया जाये। 


“माननीय डॉ. बी.,आर. अम्बेडकरः आप कृपया आदेश का निर्वचन मुझे न 
न मैं जानता हूं कि वह क्‍या है। मुझे उसके सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं 
| 


*भ्री रामनाथ गोयनकाः उसकी शब्दावली के अनुसार उसका निर्वचन मैं आप 
को सुनाता हूं। (विघ्न) 


*थ्री देशबन्धु गुप्त: चूंकि डॉ. अम्बेडकर ने आदेश की चर्चा की है मैं इसे 
स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब यह प्रश्न उस प्राधिकारी के समक्ष रखा गया था, 
जिसने यह आदेश दिया था, तो उस समय यह स्पष्ट था कि ये दो संशोधन सम्बद्ध 
हैं। हम यह चाहते थे कि यह कर केन्द्रीय कर हो और केन्द्रीय तथा प्रान्तीय 
नहो। 
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*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: यह उचित नहीं है कि यहां उन विषयों 
की चर्चा की जाये जिन पर अन्यत्र विचार-विमर्श हुआ था। किन्तु, जैसाकि मैं 
कह चुका हूं, मैं उस आदेश का अनुसरण करने के लिये तैयार हूं। दूसरे विषय 
को मेरे मित्रों ने छिपा कर आगे बढ़ाया है और वह इस कारण कि उन्होंने अन्यत्र 
मुझे यह कहते हुए सुना कि इस संशोधन को लाकर कैसी गड़बड़ की गई है। 


*थ्री रामनाथ गोयनकाः यदि डॉ. अम्बेडकर का विचार है कि हमने गड़बड़ 
की है तो हम उसे दूर करना चाहते हैं। (विघ्न) 


*अध्यक्ष: में यह देखता हूं कि इस विषय के सम्बन्ध में बहुत उत्तेजना हे। 
इसलिये अच्छा यह होगा कि इसे किसी दूसरे दिन उठाया जाये, जबकि उत्तेजना 
इतनी अधिक न हो। 


प्रातःकाल मुझसे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि उन्हें यह बता दिया 
जाये कि भाषा का प्रश्न कब उठाया जायेगा। कल मैंने शुक्रवार, 7 सितम्बर तक 
का कार्यक्रम बताया था। हमने जो अस्थाई कार्यक्रम बनाया था, उसमें हमने सम्मत्ति 
और भाषा-सम्बन्धी अनुच्छेदों के लिये तीन दिन अर्थात्‌ तारीख 0, 72 और 3 
रखे थे। किन्तु वह केवल अस्थाई कार्यक्रम था। यदि सदस्यों को इन तारीखों के 
सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है तो हम इन्हीं को रख सकते हैं। 


*सेठ गोविन्ददास: श्रीमानू, अभी आपने कहा है कि ये तारीखें अस्थाई रूप 
से रखी गई हैं। इससे क्‍या मैं यह समझूं कि यदि भाषा का प्रश्न इन तारीखों 
पर नहीं उठाया जा सका तो वह कम से कम इस सत्र में अवश्य उठाया जायेगा 
और जिन तारीखों पर वह उठाया जायेगा उनकी सूचना लोगों को पहले से दी 
जायेगी ताकि वे उस अवसर पर उपस्थित हो सकें? 


“अध्यक्ष: उसे न उठाने का कोई प्रश्न नहीं है। वह अवश्य ही उठाया जायेगा। 
जैसाकि मैं कह चुका हूं, यदि सभा को कोई आपत्ति नहीं है तो मैंने ये तारीखें 
निश्चित की हैं। मैं यह कह चुका हूं कि ये अस्थाई हैं और वह इस अर्थ में 
कि उन्हें मैंने निश्चित किया है और सभा को इसकी स्वतंत्रता है कि वह अन्य 
तारीखों को निश्चित करे। किन्तु यदि सभा को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं इन 
प्रश्नों को 40, 72 और ॥3 तारीखों को उठाऊंगा। 


*भ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर (मद्रास : जनरल): क्या मैं आपसे अनुरोध 
कर सकता हूं कि इन्हें ।0, 72 और ॥3 तारीखों को न उठा कर 2, 3 
और ॥4 तारीखों को उठाया जाये? 


“माननीय पं. रविशंकर शुक्ध्ल (मध्यप्रान्‍्न और बरार : जनरल): क्‍या मैं 
यह सुझाव रख सकता हूं कि अनुच्छेद 264-क, 265 और 266 पर या तो 
0 तारीख को या 3 तारीख के पश्चात्‌ विचार-विमर्श किया जाये क्योंकि जिन सदस्यों 
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और प्रधान-मंत्रियों की इनमें दिलचस्पी है उनमें से अधिकांश इस समय यहां नहीं 
हैं। यदि 6 तारीख को इन अनुच्छेदों पर विचार-विमर्श किया गया तो वे उसमें 
भाग नहीं ले सकेंगे। इसलिये मेश यह सुझाव है कि इन अनुच्छेदों को भाषा के 
प्रश्न पर विचार-विमर्श कर लेने के पश्चात्‌ उठाया जाये ताकि प्रत्येक व्यक्ति को 
सूचना भी मिल जायेगी और यहां आने के लिये समय भी मिल जायेगा। 


“अध्यक्ष: मसौदा-समिति जिस क्रम से मसौदों को तैयार कर रही है उसी 
क्रम के अनुसार मैंने कार्यक्रम भी निश्चित किया है। इन अनुच्छेदों के मसौदे 
तैयार हैं, इसीलिये इनको पहले रखा गया है। अन्य अनुच्छेदों के मसौदे तैयार 
नहीं हैं। इस पर सदस्य यह शिकायत करेंगे कि मसौदों के मिलने के बाद उन्हें 
संशोधनों की सूचना देने के लिये समय नहीं मिला। जैसाकि मैं कह चुका हूं, 
जिस क्रम से मसौदे तैयार हुए हैं उसी क्रम से वे कार्यक्रम में रखे गये हैं। में 
आशा करता हूं कि उन पर विचार करने के दिन तक सदस्य आ जायेंगे। अभी 
भी पर्याप्त समय है। हमने यह कल घोषित कर दिया था। 


*माननीय पं. रविशंकर शुक्ल: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्‍या मसौदा 
अन्तिम रूप से तैयार है ताकि उस पर सभा में बहस हो सके। 


“अध्यक्ष: में समझता हूं कि वह तैयार हे। 


*थ्री के.एम. मुंशी (बम्बई : जनरल): इन अनुच्छेदों के मसौदे तैयार हें। 
मेरे विचार से जो भी विचार-विमर्श अब करना है वह कल तक समाप्त हो सकता 
है और फिर यह मामला सभा के सामने रखा जा सकता है। यह आवश्यक हे 
कि हम प्रतिदिन निश्चित कार्यक्रम के अनुसार कार्य करें। यदि हम किसी मामले 
को स्थगित करेंगे तो उससे आगे चलकर बहुत कठिनाई पैदा हो जायेगी। ये मसौदे 
तैयार हैं। केवल कुछ प्रधान-मंत्री यह चाहते हैं कि एक दो उपबन्धों को दुहराया 
जाये और यह कल तक किया जा सकता है। अन्यथा सोमवार के लिये कोई 
कार्य नहीं रह जायेगा। यदि इन मसौदों को अलग रख दिया गया तो परसों के 
लिये कुछ भी काम न रह जायेगा। अब कुछ ही अनुच्छेद रह गये हें, किन्तु 
यदि हम प्रतिदिन कार्य न करेंगे तो उन्हें समय पर समाप्त करना कठिन हो जायेगा। 


*अध्यक्ष: हमने सोमवार के लिये पांचवी और छठी अनुसूचियां रखी हें। मेरे 
विचार से वे उस दिन समाप्त हो जायेंगी। यदि वे समाप्त न हुई तो हम दूसरे 
दिन भी उन पर विचार करते रहेंगे। 


“माननीय पं. रविशंकर शुक्ल: जब तक हमें कार्यक्रम की सूचना पर्याप्त 
समय पहले न दी जायेगी तब तक हममें से कुछ लोगों के लिये असुविधा होगी। 


“अध्यक्ष: मेंने कल यह घोषित किया था कि यह विषय सोमवार को उठाया 
जायेगा। 
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“माननीय पं. रविशंकर शुक्लः हम ऐसी जगहों में रह रहे हैं जो नगर से 
बहुत दूर हैं। 


*अध्यक्ष;॥ आजकल कुछ ही घंटों में किसी जगह भी पहुंचा जा सकता हे। 


“माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन (संयुक्तप्रान्त : जनरल): अध्यक्ष महोदय, 
क्या मैं यह जान सकता हूं कि भाषा के प्रश्न पर बहस करने के लिये आप 
कौन सी तारीखें रखना चाहते हें? 


अध्यक्ष: में अभी यह घोषित कर चुका हूं कि सम्पत्ति के प्रश्न पर तथा 
भाषा के प्रश्न पर बहस करने के लिये हमने तीन दिन निश्चित किये हैं। ये 
दिन सितम्बर की 0, 72 और ॥3 तारीखों को पड़ते हैं। 


*माननीय श्री पुरुषोत्तरदास टंडनः क्‍या मैं यह समझूं कि इन तारीखों को 
सम्पत्ति के प्रश्न पर निर्णय कर लेने के पश्चात्‌ ही भाषा के प्रश्न को उठाया 
जायेगा? 


अध्यक्ष: जी हां। 


*माननीय श्री पुरुषोत्तरदास टंडन: क्‍या मैं यह सुझाव रखने की घृष्टता कर 
सकता हूं कि चूंकि 0 तारीख को शनिवार है और तारीख को रविवार है 
इसलिये भाषा के प्रश्न के लिये 2 सितम्बर की तारीख रखी जाये? 


*अध्यक्ष: में समझता हूं कि भाषा का प्रश्न वास्तव में 72 तारीख को ही 
उठाया जायेगा क्‍योंकि 0 तारीख को हम सम्पत्ति के प्रश्न पर विचार करने जा 
रहे हें। 


*माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन: भाषा के प्रश्न को देव पर न छोड़कर 
उस पर 2 तारीख को विचार किया जाये। मेरी यही प्रार्थना है। 


“अध्यक्ष: यदि भाषा के प्रश्न पर निश्चित तारीख को अर्थात्‌ 40 तारीख को 
विचार किया जायेगा तो उससे कोई हानि नहीं होगी। यदि ]0 तारीख को हमने 
सम्पत्ति-सम्बन्धी अनुच्छेद को कुछ पहले समाप्त कर दिया तो हम भाषा के प्रश्न 
को उठा लेंगे। किन्तु मैं नहीं समझता कि हम उसे 0 तारीख को समाप्त कर 
सकेंगे। उस पर ॥2 तारीख तक बहस होती रहेगी। 


*भ्री नज़ीरुद्रीन अहमद: मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं। हम यह मान ले 
रहे हैं कि मसौदे समय पर तैयार हो जायेंगे। इस समय तक हमें कोई भी मसौदा 
नहीं दिया गया है। इसलिये हम अपना कार्यक्रम इस शर्त के साथ निश्चित करें 
कि मसौदे सदस्यों को काफी समय पहले दे दिये जायेंगे ताकि वे संशोधनों की 
जा दे सकें। भाषा और सम्पत्ति के प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और पेचीदे भी 
] 


संविधान का मसौदा [477 

*अध्यक्ष: सोमवार को जिन दो अनुसूचियों पर विचार करना है उनके मसौदे 
सदस्यों को दे दिये गये हें। 

*थ्री नज़ीरुद्नीन अहमद: जी हां। वे दे दिये गये हें। 

“अध्यक्ष: मंगलवार के कार्यक्रम के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 263 आदि के मसौदे 
सदस्यों के पास आज पहुंच जायेंगे। 

*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: छठी अनुसूची का मसौदा हमें नहीं दिया गया हे। 

“अध्यक्ष: वह आज दे दिया जायेगा। 

*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमदः में सम्पत्ति तथा भाषा-सम्बन्धी अनुच्छेदों के मसौदों 
के बारे में बोल रहा था। 

*अध्यक्ष: में भाषा-सम्बन्धी अनुच्छेद के मसौदे के बारे में कुछ नहीं जानता। 

*थ्री के.एम. मुंशी: मैं मसौदे को दे चुका हूं। उसके सम्बन्ध में सूचना दी 
गई है। और वह तुरन्त ही सदस्यों को दे दिया जायेगा। 

“अध्यक्ष: हम उसे सदस्यों के पास आज रात भेज देंगे 

*थ्री एल. कृष्णस्वामी भारती (मद्रास : जनरल): श्रीमान्‌ू, भाषा-सम्बन्धी 
अनुच्छेद पर विचार करने के लिये आपने केवल दो दिन रखे हैं। मेरा निवेदन 
है कि भाषा का प्रश्न हम लोगों के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिये सम्भव 
है कि हममें से अधिकांश लोग बहस में भाग लेना चाहेंगे। मेरे विचार से इसके 


लिये दो दिन का समय बहुत कम है। हमें इस पर विचार करने के लिए चार 
या पांच दिन की आवश्यकता होगी। 


“अध्यक्ष: यदि आवश्यकता हुई तो दोनों दिन सभा दो बार समवेत हो जायेगी। 
इस प्रकार दो दिन में ही चार दिन का समय मिल जायेगा। 


*थ्री एल. कृष्णस्वामी भारती: मेरा केवल यह निवेदन है कि अधिक दिनों 
की आवश्यकता होगी। 


“अध्यक्ष; सब कुछ बहस की प्रगति पर निर्भर रहेगा। अब सभा सोमवार, 
तारीख 5 सितम्बर, के प्रातः: नौ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है। 


इसके पश्चात्‌ सभा सोमवार तारीख 5 सितम्बर, 4949, के नौ बजे 
तक के लिये स्थगित हो गई। 


